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 संसदीय वाद  विवाद

 शासकीय

 ३०९६  ३१०

 द  भा  संगठन  मंत्री

 ९  संभा  में  माननीय  सदस्य  का

 ध्यान  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  निकाली

 ि
 उसकी

 एक  प्रति  सदन  पटल  पर  रख  दी  गई  है
 सदन  की  बैठक  दो  बजे  समवेत  हुई  ।

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ५०]

 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  यासीन
 में  समझता  हुं  कि  श्रौपचारिक

 रूप  से  विरोध  करने  से  कोई  प्रेयोजन  सिद्ध
 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  नहीं  किन्तु  इस  मामले  की  we

 पाकिस्तान  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  जा
 पाकिस्तान  को  विभाजन-सर्व  के

 से

 निक

 सामान का  दिया  जाना
 रहा है  ।

 जी  नहीं  |

 ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चरक  यदि

 रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 पाकिस्तान  से  हमें  कोई  उत्तर  नहीं

 तो  इस  मामले  में  सरकार  का
 परौ

 क्या
 सैनिक  सामान  न  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में

 वाही  करने  का  विचार  है  ?

 २  जनवरी  Peyy  को  ढाका  में  पाकिस्तान

 के  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिया  गया  वक्तव्य  ठीक  श्री  त्यागी
 :

 पहिले  से  ही  यह  बताना

 ने  से  उत्तर  का  स्वरूप  बदल  सकता  है

 यदि  ऐसा  तो  यह  सामान  क्यों
 विवरण  के

 रोक  लिया  गया  था  ?  डा०  राम  gum  tag
 :

 (7)  यदि  तो  क्या  इस  प्रकार

 के  गलत  वक्तव्यों  के  लिये  सरकार  ने  पाकिस्तान

 et  a
 के  ara  ;

 सम्बन्धी  चर्चा  १९४८  में  कराची
 से  विरोध  किया  है  ?

 में  हुये  सम्मेलन में  किये  गये  इस

 क्या  दोनों  देशों  के  प्रधान  मंत्री

 ने  इस  प्रश्न  पर  कभी  विचार  विमर्श  किया
 कि  भारत  इंगलैण्ड  से  ख़रीदे  गये  पूरे

 था  are  यदि  ऐसा  तो  उसका  क्या

 शाम  gut
 ?  इंगलैण्ड  के

 712  P.  5.  D.
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 साथ  समझौता  होने  की  तारीख  से  नहीं  सकता  ।  गत  तीन  या  चार  वर्षों  में  सभी

 प्रकार  की  मांगें  की  गयी  थीं  । ३०  दिन  की  अवधि  पाकिस्तान  किन्तु  जो

 मं  १४  REV  को  विद्यमान  अ्रन्तिम  समझौता  होगा  उसमें  इन  सब  बातों

 स्टोरों  के  सम्बन्ध  में  तथा  ऐसे  स्टोरों  तथा इस  मामल  की  न्याय्य ता  का  ध्यान

 के  सम्बन्ध  में  जो  पाकिस्तान  को  रखा  जायेगा  |

 भारत  ३०  जून  2e¥c  तक  मिले
 विदेशी  आय

 भुगतान  करेंगा  प
 *

 २६०.  श्री  बंसल  :  क्या  faa  मंत्री

 क्या  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान
 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 सरकार  से  उन  राशियों  को  तीस  दिनों  की
 वर्ष  PR Y0-¥ 8,  PEKL-KR

 जिसे  कि  पाकिस्तान  सरकार  ने  १९६४८
 PEXR-¥3  में

 उपजाने
 के  कराची

 समझौते के  अनसार  मान
 लिया

 यथाक्रम  )  आधार  पर
 के  समाप्त  होने  के  बाद  देने  के  लिये

 कितनी  विदेशी  ara  पर  आ्रायकर

 कहा था  ?
 रित  किया  गया  है  ;

 वित्त  मंत्री  ato  sto

 क्या  इस  मामले  में  में  कुछ  कह  सकता

 उक्त  वर्षों  में  उपाजंन  आधार

 पर  निर्धारित  की  गई  इस  प्रकार  की
 यह  भारत  तथा  पाकिस्तान  के

 विदेशी  राय  पर  कितना  प्राय-कर  देय  है  ;
 बीच  जाने  वाले  दावों  तथा  प्रति

 उक्त  वर्षों  में  इस  प्रकार की दावों का  प्लग  मात्र  है
 ?  यह  विवाद  ग्रस्त

 मामलों  में  से  एक  है  ।  लगभग एक  दर्जन
 के  सम्बन्ध  में  कितनी  एकपक्षीय  छट

 या

 अर  भी  मामले हं  ।  इन  मामलों पर  गत
 अन्य  प्रकार  की  छूट  दी  गई  ;

 तीन  या  चार  वर्षों  में  भारत  तथा  vat  वर्षों  में  इस  प्रकार  की

 स्तान  प्रतिनिधियों  ने  विभिन्न  स्तरों
 विदेशी

 ara  पर
 कितना

 शुद्ध कर  देय  है  ;

 तथा
 पर  विचार  fang  किया है  ।  स्वयं  मैने

 भी  पाकिस्तान  के  वित्त  मंत्री  से  विचार  fa-  यदि इ  प्रकार  के  विदेशी  लाभों

 पर  करारोपण  नहीं  किया  जाता  कौर
 मद्य  किया  है  कौर हमें  प्रा दा है  कि  हम  इस

 विषय  में  अ्रगले वर्ष  में  पूरे  पुरे  समझौते पर  इसका  भारतीय  राय  पर  कर  की  दर

 पहुंच  सकेंगे  ।  इसलिये में  समझता हूं  कि
 धारित

 करने  के  लिये  ही  ध्यान  रखा  जाता

 तो  उक्त  वर्षों  में  राज  कोष  के  राजस्व  में
 किसी

 विशेष
 दावे  के  गणावगुणों  के

 विस्तार

 में  जाना  ठीक  नहीं  है  ।  कितनी हानि  होती  ?

 डा०  राम  सुभग  सिंह
 :

 किन्तु  भारत
 वित्त  उपमंत्री  (att  एम0०  सी०  o

 सरकार  ने  पाकिस्तान  प्रतिनिधियों  को
 तथा  ।  निर्घारण  वर्ष  <&Yo-

 १,  FEXL-KR  तथा  PEYR-YR  में
 ~

 १९४८  में  श्र  मांगें  क्यों  करने

 a  ff  ?  भारत  सरकार  -  ATCA  TARTS
 उपाधि  भ्राता  पर  निर्धारित  विदेशी  oer

 सम्मेलन
 x

 में  पाकिस्तान सरकार  को  सब
 तथा उस  पर  लगाय  गये  कर  के  आंकड़े

 बातें  स्पष्ट  कर  सकती  थी  तथा  इन  मामलों

 पर  उचित  प्रकाश डाल  सकती थी  PLKonrk  १९५१-५२  १९५२-५३
 रुपयों  में

 श्री  सी०  डो०  देशमुख
 :  कोई  किसी

 आय  BRR
 करने  से  रोक

 २३.२२  C,0%
 कर  ९४  ५९
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 से  तक ।  यह
 सूचना

 इस
 वित्त  उपमंत्री  ए०  ato  गुहा  ):

 समय  उपलब्ध  नहीं  है  ।  उपरोक्त  मामलों  CERRY  (32  दिसम्बर  28X32 )

 से  सम्बन्धित  आंकड़ों
 को

 तय्यार  करने  में  में  चौकियों  पर  पकड़े  गये  चोरी  छिपे  ले  जाये

 पर्याप्त  लगेगा  at  इस  पर  भी
 a
 माने जाने  वाले  माल  के  कुल  मूल्य  का  झर

 विश्वास  योग्य  सूचना  उपलब्ध  नहीं  हो  लगभग  €0,20,¥2%o  रुपये  हे  इसमें
 ~

 क्योंकि  इन  आंकड़ों  को  तय्यार  करने  में  भू-सीमा  शुल्क  केद्रों  पर  पकड़े  गये  माल  का

 बहुत  सी  बातों  का  ध्यान  रखना  पड़ेगा  ।  मूल्य  सम्मिलित  नहीं  है  जो  लगभगਂ  BG,5R¢

 रुपय  है  ।
 श्री  नानादास  :  इन  वर्षों  के  दौरान

 में  राय  और  करों  में  कमी  होने  के  क्या  कारण
 जी  at  PEYR-UY  में  (३१

 a
 दिसम्बर  2EXR  तक  चोरी  छिपे  माल

 हे
 ?

 >  जाने  वाले  कुल  i AXGo  व्यक्तियों  के  fa-

 श्री  एम०  ato  शाह  :  कमी  कहां  हुई
 रुद्ध  विभाग  द्वारा  कार्यवाही  की  गई  तथा

 ह ै?
 कुल  ११४  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  न्यायालयों

 अध्यक्ष  महोदय  ः  मेरे  विचार  में  तीसरे  में  प्रतियोगी  चलायें  गये  |

 वर्ष  में  कमी  हुई  है  ।
 सरदार  हुक्म  सिह  .  इस  सीमान्त  पर

 श्री  एम०  सो ०  शाह  १९५१-५२  कौन  कौन  सी  मुख्य  चीजें  चोरी  छिपे  ले  जाई

 में  प्राय  २३.२२  करोड़  रुपये  हुई  थी  शौर

 कर  की  राशि  ४.७८  करोड़  रुपये  थी  ।  उस
 श्री  ए०  सी०  मुख्य  चीजें  सोने

 ay  बकाया  मामलों  को  निबटाने  के  लिये
 की  फाउन्टेन

 कार्यवाही  की  जा  रही  थी  कौर  बहुत से  हीरे  दीवार  वाली

 मामले  निबटा  भी  दिये  गये थे  ।  उससे  बाद  रेट  लाइट्स  तथाਂ  अन्य  बहुत  प्रकार  की

 वाले  वर्ष  में  बहुत से  छोटे  छोटे  मामले  थे
 चीजें  थीं  ।  भारत  के  बाहर  चोरी  छिप  ले

 जिन  पर  कम  स्तर  पर  कर  लगाया  गया
 जाई  गई  तथाਂ  निर्यात  की  गई  चीजों  में

 था  कोई  विशेष  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।
 खानें  के  काम  में  oa

 तस्कर  व्यापार
 वाले  ईंधन  की

 ्
 साइकिल  आदि  हैं  ।

 *  २६१.  सरदार  हुक्म  सिंह  कप  q

 सरदार  हुक्म  सिंह  :  एक  बार  में  पकड़े वित्त  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 गये  सब  से  अधिक  माल  का  मूल्य  कितना

 था ?
 ~  ०१

 )
 PEYZ-UY  में  म

 श्री  ए०  ato  गुहा  में  समझता हूं
 कि

 फ़ांसीसी  बस्तियों  की  सीमा  पर  य
 चौकियों  पर  एक  बार  पकड़े  गये

 चैक  पोस्ट्स  )  द्वारा  अरब  तक  पकड़े
 जिसमें  दीवार  घड़ियां  तथा  छोटी  घड़ियां

 गये  चोरी  छिपे  ले  जाये  जाने  वाले  माल  का
 का  मूल्य  19,000  रुपयें  तथा  भू-सीमा

 कुलਂ  मूल्य  कितना  है  ;  तथा

 शुल्क  केन्द्रों  पर  पकड़े  गये  माल  का  मूल्य

 क्या  चोरी  छिपे  माल  ले  जाने  VSO  रुपये  था  |  ऐसा  मालूम  देता  है  कि

 वाले  किन्ही  व्यक्तियों  को  दण्ड  दिया  गया  पकड़े  जाने  वाले  सब  से  अ्रधिक  माल  का

 था ?  मामला यही  है  ।
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 कासलीवाल :  क्या  इस  बात  की  विवरण  पदना  फसल  पर  रखाਂ  जाता  है  |

 झोर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है  कि  परिशिष्ट  १,  अ्नबन्ध  संख्या

 यद्यपि  चोरी  छिपे  माल  वाले  ५१]

 बहुत  से  व्यक्तियों  को  दण्ड  दिया  war  श्री  बहादुर  fag:  कया  पुरातत्व  विभागਂ

 किन्तु  कानून  में  कमीਂ  होंने  के  कारण  के  अतिरिक्त  और  भी  कोई  संस्थायें
 जो

 यात्रियों  के  श्रादेशनुसार  ज़ब्त  की  गई  कि  अपनी  से  खुदाई  का  काम  करती

 सम्पत्ति  को  लौटा  देना  पड़ा  था  ?
 रही  हें  ?

 डा०  एम०  एम०  दास  :  जी  Zi, किए  सी०  गुहा  यदि  माननीय  सदस्य
 a
 al किसी  विशेष  मामले  को  जानते  हो  तो  वह

 हमें  बतायें  ।  कुछ  मामलों  में  के  के  के  8
 भी  बहादुर  सिह  में

 जान  सकता
 हूं

 कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  उन्हें  खुदाई  का  काम
 श्री  कासलीवाल  :  ऐसे  बहुत  से  मामले

 जारी  रखने  के  लिपे  किसी  प्रकार  की
 हें  ।

 यता  दी  है  अर  यदि  तो  PEYR-KR

 में  कितनी
 दी

 गई
 थी  ?

 ले  जाने  वाले  व्यक्ति  यदि  चीजों  Wa
 का  afr

 मूल्य  tana  हों  तो  ज़ब्त  की  गयी  चीज़ों
 को  डा०  एस०  एम०  उपयुक्त  मामलों

 लौटा  देने  का  उपबन्ध है  ।  में  सरकार  कभी  कभी  वित्तीय  सहायता  देती

 है  |
 श्री  ato  एस०  मुती  :  क्या  चोरी  छिपे

 माल  ले  जाने  के  मामले  में  किसी  प्रशासनिक  माननीय  सद्य
 अध्यक्ष  महोदय

 कर्मचारी  का  भी  हाथ  था  ?

 afe  माननीय श्री  go  सी०  गुहा  :
 डा०  एम०  एम०  मेरे  पास  इंस

 सदस्य  के  पास  किसी  विशेष  मामले  की  सूचना  समय  अंकड़े  नहीं  हैं  ।

 हो  तो  वह  हमें  बता  दें  ।  ऐसा  हो  सकता

 |
 है  |

 श्री  बहादुर सिह  में  जान  संकरता

 पुरातत्व  सम्बन्धी  खुदाई  काय  हूं  कि  क्या  किन्ही  पुराने  स्थानों  का  हाल

 में  निरीक्षण  किया  गधा  है  कौर  क्या  निकट

 *२६२.  श्री  बहादुर  क्या  दिक्षा
 भविष्य  में  वहां  कोई  खुदाई  का  काम  शुरू

 मंत्री  यह  बतलाने  की  पा  करेंगे  कि  :
 किया  जायेंगी  ?

 at  PEUR-YO  में  पुरातत्व  डा०  एम०  एम०  दास  :  में  प्रसूत  को

 विभाग  ने  क्या  खुदाई  arf  किये  थे  |  समझ  नहीं  सका  |

 तथा

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  यह  जानना  चाहते

 ये  खुदाई  कार्य  पुरातन  भारतीय
 हें  कि  क्या  किन्हीं  aa  स्थानों  पर  खुदाई

 संस्कृति  तथा  सभ्यता  के  किन  कालों  से
 शुरू  जायेगी  दौर  यदि  क्या

 बधित  हैं  ?
 सरकार

 ने  इस  के  लिये  कुछ  अनुदान  दिये

 हैं  या  देगी  ? दिक्षा  मंत्री के  सभासचिव  एम०

 एम०
 ः  तथा  एक  डा०  एम०  एम०  दास  :  at  नहीं
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 बन्दों  के  oar  सम्बन्धित  बीमा  कम्पनियों
 सेठ  गोदी  दास  :  खुदाई की  यह  जो

 योजना

 है  उसमें  मथुरा  के  शर  अ्रायोध्या
 के

 चारों  के
 विरुद्ध

 उचित  कायें वाही  की  जाती  है  ।

 तरफ  भी  खुदाई  की  कोई  निकट  भविष्य  सेठ  गोविन्द  दास
 :

 क्या  यह  बात  सही
 में  सम्भावना  है  ?

 नहीं  है  कि  कई  शिकायतें  जो  कि  इस

 डा०  एम०  एम०  दास  :  में  प्रश्न  को  सम्बन्ध  में  सरकार  के  पास  aah  बीत

 नहीं  समझा  ।  जाने  पर  भी  उनके  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  क्या  मथुरा  अब
 तक

 नहीं  हुई
 ?

 eure  पास  खुदाई  कोई  योजनायें
 भ

 श्री  एम०  alo  दाह  ऐसा  नहीं है
 ।

 ह्  2”
 जब  भी  श्रम्यावेदन  प्राप्त  होते  तत्काल

 डा०  एम०  एम०  दास :  इस  समय  कार्यवाही  की  जाती  है  ।  शिकायतों  की

 ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  ।  जांच  की  जाती  है  ।  नोटिस  दिये  गधे  हे  और

 श्री  राधेलाल  व्यास  क्या  में  यह  जान
 स्पष्टीकरण  मांगे  ८ गये  छोटे  मामलों  में

 सकता  हुँ  कि  हिन्दुस्तान  में  ऐसे  स्थानों  की
 उन  से  गलती  सुधारने  के  लिये  कहा  जाता

 जहां  खुदाई  की  जरूरत  कोई  फेहरिस्त
 है  झर  बड़े  प्रश्नों  ,  सुप्रबन्ध  शादी  के  सम्बन्ध

 में  हम  धारा  ५२  के  अन्तर्गत  कार्यवाही तैयार  कर  ली  गई  है  र  कोई  प्रायरिटीज

 करते  हें  ।
 )  लेकर  दी  गई  हैं  ?

 श्री  eto  एन०  सिह  सें  जान  सकता डा०
 एम०  एम०  दास  पुरातत्व

 हू ंकि
 क्यो  सरकार  को  ये  शिकायतें  प्राप्त  हुई विभागਂ  एक  सूची  तैयार  करता  है  ।  जब

 हें  कि  पालिसी  धारी  जिन  का  बीमा  कम्पनियों जानकारी  के  नये  पद  हमारे  पास  जाती

 तो  उन्हें  सम्मिलित  कर  लिया  जाता  है
 ।  में  स्वार्थ  होता  है  अपने  व्यापार  के  लिये  धन

 रोक  लेते  हैं  और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध
 बीमा  कम्पनियां

 में  क्या  उठाये  गय  हें  ?

 *2Q3.  सेठ  गोविन्द  दास  क्या  faa
 श्री  एम०  ato  शाह  :  हमें  कुछ

 मंत्री  यह  बताने  की  HoT  करेंगे  कि  :
 ad  प्राप्त  हुई  हूं  ौर  हम  उनकी  जांच  कर

 ०
 (#  क्या  सरकार  के  पास  हाल  में  किसी

 रह हू  |
 बीमा  कम्पनी  के  सुप्रबन्ध  तथा  धन  के

 चित  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  कोई  maa
 श्री  क्या  यह  सत्य  है  कि

 इस  प्रकार  की  जांच  करने  के  लिये  एक  प्रथम
 भेजे  गये  हें  ?'

 व्यवस्था  की  गई  है  और  यदि  तो  क्या
 यदि  ऐसा

 तो
 दख बर्पा  सतर जा  स ले

 यह  ठीक  चल  रही है
 ?

 में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्री  एम०  पी०  शाह  :  सुप्रबन्ध के  सम्बन्ध
 वित्त  उपमंत्री  (tT Ho  ato  :

 में  कोई  प्रथम  व्यवस्था  नहीं  हो  सकती  ।

 )  जाँ  श्रीमान्‌  सामान्य  बीमा  कम्पनियों  wit  जीवन  बीमा

 (@)  इन  सब  आवेदनों  पर  बीमा  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में

 नियंत्रक  द्वारा  सावधानी  से  विचार  किया  की  व्यवस्था  है  ।  जीवन  बीमा  कम्पनियों

 जाता  है  शौर  जहां  आवश्यक  कौर  संभव  के  सम्बन्ध  में  इसे  स्वीकार  कर  लिया  गया

 वहां  बीमा  अधिनियम  १९३८  के  है  और  जहां  तक  सामान्य  बीमा  कम्पनियों
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 का  सम्बन्ध  यह  विचाराधीन  है  ।  इसਂ  श्री  त्यागी  :  जिस  वायुयान  की  दुर्घटना

 संहिता  के  द्वारा  वह  यहीं  का  बना  था  ।  उसकी

 छूट  कमीशन  आदि  के  सब  प्रश्नों  की  जांच  क़ीमत  2,9¥,000  रुपये  थी  |

 किया की  जायगी  कौर  इन्हें  नियमित  रेजिमेंटल  निधियां

 जायेगा  ।
 ने  gy  श्री  एच०  एन०  मकर्जी ष्छे

 अम्बाला  विमान  दुर्घटना
 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  कया  ag  सत्य  है  कि  सेना  यूनिटों  की
 *२६४.  सरदार  Yo  एस०  सहगल

 मेंटल  निधियों  की  लेखापरीक्षा  सरकार

 रक्षा  मंत्रीਂ  यह  बतलाने  की  कपा  करेंग  कि  :

 )  क्या  यह  सत्य  है  कि  ४  दिसम्बर  जाती ?

 १९४५३  को  अ्रम्बाला  के  समीप  एक  विमान

 दुर्घटना  हुई  थी  ;

 यदि  तो  इन  निधियों  के

 लेखे  की  परीक्षा  के  कौन  उत्तरदायी

 इस  दुर्घटना  के  कारण  क्या  थे  ;
 है  !

 कौर
 क्या  इन  निधियों  के  दुरुपयोग  के

 कितने  व्यक्ति  मारे  wa  थे  ?  बारे  में  सरकार  को  कोई  शिकायतें  प्राप्त

 रक्षा  संगठन  मंत्री
 :

 हुई  हैं  ?

 श्रीमान्‌  ।  रक्षा  उपमंत्री

 जी  हां  ।
 जांच  समिति  दुर्घटना का  कारण

 ज्ञात  नहीं  कर  सकी  क्योंकि  इस  मामले  teat  लेखापरीक्षा बोर्ड  ।

 में  जो  साक्ष्य  उपलब्घ  वह  बहुत  सीमित
 इस  प्रकार  की  कोई  शिकायतें

 था  ।  तथापि  समिति  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  प्राप्त नहीं  हुई  हैं

 wy  कि  यह  दुर्घटना  तो  चालक  द्वारा
 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी

 :
 क्या  सरकार

 उड्ड्यन  सम्बन्धी  भ्रनुदासन  तोड़ने  के  कारण  को  विदित है  कि  जवानों  को  यह

 हुई
 थी

 कौर
 न

 ही  उसकी  उड़ान
 की

 थकान  कायत  है  कि  वेतन  के  दिन  उन  के  कल्याण

 के  कारण हुई  थी  ।  वहू  चालक  दर्मियाने
 के  लिये  जो  धन  वसूल  किया  जाता  है  ,  उसका

 दर्जे  का  था  श्र  मद्यपान  नहीं  करता
 था

 सम्बन्धित  पदाधिकारियों  की  उपेक्षा  या

 उस  दिन  मौसम  अच्छा  था  शर  समिति  को
 कार्यक्षमता  के  कारण  बहुधा  दुरुपयोग  होता

 उड़ान  में  किसी  टेक्निकल  त्रुटि  का  चिन्ह
 है ?

 नहीं  मिल  सका  |

 सरदार  मजीठिया
 :

 जी  नही ं।
 में

 (7)  एक--पाइलट  आफिसर  बी०
 यह  भी  बतलाना  चाहूंगा  कि  पदाधिकारियों

 मुसलमानी--जो  कि  विमान  में  अकेला  की  कौर  से  कोई  उपेक्षा  नहीं  क्योंकि

 था  ।  इस  दुर्घटना  में  कोई  सैनिक  व्यक्ति  इन  रेजिमेंटल  निधियों  की  पड़ताल  न  केवल

 अन्तग्रंस्त  नहीं  थे  ।
 यूनिट  सी०  ato  बल्कि  एरिया

 ०  एस०  सहगल  :  क्या  मंत्री
 कमांडर  द्वारा  भी  कौर  यदि  आवश्यक

 महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  यह  जो  तो  कमांड  के  जेनरल  शझ्राफ़िसर  कमांडिंग

 वायुयान  की  दुर्घटना  हुई  इससे  कुल
 कितना  द्वारा  at  बाद  में  प्रधान  सेनापति  द्वारा

 नुकसान  gat
 ?  भी  की  जाती है  ।
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 श्री  सुनि स्वामी :  क्या  यह  सत्य  है  कि
 का  सम्बन्ध  रक्षा  रेलवेज

 कुछ  मामलों  में  रेजिप्रेटल  निधियां  सरकार  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  wan  ने  उनके

 को  वापस  भेज  दी  जाती  हें  और  यदि  तो  प्रशिक्षण  के  लिये  सुविधायें  दी  हे  ।

 QEYR-UY  में  कितने  मामलों  में  ऐसा  किया

 गया  था  ?

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती :  अखिल  भारतीय

 टेकनिकल  शिक्षा  परिषद्‌  के  अधीन  प्रादेशिक

 सरदार  मजीठिया
 :

 मुझे  इर  प्रइन  की  समितियां हैं  इन  में  से  कितनी  वृत्तियां

 पूर्वसूचना  किन्तु  प्रत्यक्षतः  सिवाय
 विभिन्न  प्रादेशिक  समितियों  के  att  दी

 उस  हालत  के  जब  कि  यूनिट  को  तोड़ा  जाता  जाती  a—AR  विचार
 में  चार  प्रादेशिक

 रेजिमेंटल  निधियों  को  वापस  नहीं  भेजा  fare  हें  ?

 जाता  |
 डा०  एम०  एस०  दास  उम्मीदवारों

 इंजीनियरिंग  स्नातकों  को  वृत्तियां  का  चुनाव  करने  के  लिये  ,  चुनाव  समितियां

 FASE.  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :
 जिनमें  केन्द्रीय  सरकार

 गीत  संस्थाओं  के  प्रतिनिधि  हैं  ।  पहले  कुछ दिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सत्य  है  कि  सरकार  ने  सरकारी  या
 प्रबन्ध  प्रादेशिक  समितियों  द्वारा  किया  जाता

 शेर-सरकारी  में  था । औद्योगिक  संस्थाओं

 इनर्जी  निर्धारण  स्नातकों  are  डिप्लोमा  रखनें  श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  में  विभिन्न

 वालों  को  वृत्तियां  देने  की  एक  योजना  प्रदेशों  में  दी  जाने  वाली  QRy  वृत्तियों  का

 शुरू  करने  का  निर्णय  किया  है  ?  ब्योरा  जानना  चाहूंगी  ?

 यदि  तो  इस  योजना  को  डा०  एस०  एम०  दास  :  १८०

 क्रियान्वित  करने  का  क्या  तरीक़ा  है  झर  स्नातकों को  gYo  रुपया  प्रतिमास  दिया  गया

 इसके  लिये  क्या  व्यवस्था  की  जायेगी  ?
 है  ate  oy  डिप्लोमा  वालों  को  ७५  रुपया

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव  प्रति  मास  दिया  गया  है  ।

 तुम  एम०  :
 जी  हां  ।  यह  योजना  श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  चुनाव

 चालू  वर्ष  में  शुरू  की  गई  है  ।  उन  प्रशिक्षण  उप-समितियों  gra  किया

 जाता  जिनका  विवरण  में  उल्लेख  किया
 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा

 जाता है  ।  परिशिष्ट  १,
 गया  है  या  अन्तिम  चुनाव  स्वयं  शिक्षा

 मंत्रालय  द्वारा  किया  जाता  है  ? बन्ध  संख्या  ५२]

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती :  इस  वर्ष  कितनी
 डा०  एम०  एम०  दास

 वृत्तियां  दी  गई  हे  श्र  कितनी  संस्थायें  ये  उप-समितियां  अभी  नहीं  बनीं  ।  चुनाव

 निजी  क्षेत्र  में  हें  ate  कितनी  सरकारी  क्षेत्र
 प्रौद्योगिक  संस्थाओं  के  सहयोग  से  भारत

 मे ं?  सरकार  ate  दिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  किया

 डा०  एम०  ए  स०  दास  इस
 गया है  ।

 हिन्दी  प्रचार वर्ष  २२५  उम्मीदवारों को  वृत्तियां  दी  गई

 जहां  तक  निजी  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  ,  *  २६७. श्री  झूलन  क्या  शिक्षा

 भग  ५६  निजी  औद्योगिक  संस्थापकों  ने  इन  मंत्री  उन  संस्थाओं  तथा  व्यक्तियों  के  नाम

 स्नातकों  कौर  डिप्लोमा  वालों  के  प्रशिक्षण  बताने  की  कृपा  करेंगे  जिन्हें  केन्द्रीय  सरकार

 का  प्रबन्ध  किया  है  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वर्ष  PEXR-UY  में  हिन्दी  के  प्रचार
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 तथा  प्रसार  के  हेतु  क्त्तीय  सहायता  दी  सिफारिशों  को  ate  प्राप्य  धन  राशि  को

 गई  है  अथवा  दिये  जानें  का  विचर  है  ?  ध्यान  में  रखते  हू  ।  इस  के  प्रतिष्ठित  सरकार

 ते  स्वयं  भी  देश  में  हिन्दी  प्रचार  के  हेतु  बहुत शिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव  :

 एम०  एम०  दास ):  एक  विवरण  सदनਂ  पटल
 कुछ  उपाय  किये  हैं  |

 पर  रखा  जाता  है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  श्री  झूलन  सिन्हा  :  क्या  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों

 १,  अनुबन्ध  संख्या  ५३]  को  वित्तीय  सहायता  के  लिये  अनुदान  देते

 समय  प्रत्येक  प्रकरण  की  आवश्यकताओं श्री  झूलन  सिन्हा
 :

 तीन  चविदिष्ट

 पर  ध्यान  दिया  गया  था  ? संस्थापकों  sata  afar  भारतीय  हिन्दी

 परिषद  sere  हिन्दुस्तानी  कलचर  डा०  एम०  एम०  दास  :  मंत्रणा  समिति

 सायली  इलाहाबाद  तथ
 मैसूर  रियासत  अर्थात्‌  हिन्दी  दिक्षा  समिति  इस  विषय  पर

 प्रचार  समिति  बंगलौर  को  क्या  विस्तृत  wr  से  विचार  करती  है  अपनी

 क्या  राशियां  दी  गई  थीं  ate  क्या
 मंजूर  सिपाहियों  देती  है  ।  अधिकांश  प्रकरणों  में

 की  गई  राशियों  के  व्यय  पर  भारत  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  धन  प्राप्त  होने  पर  इन

 द्वारा  कोई  नियंत्रण  जाता  है  ?  सिफ़ारिशों  को  मान  लेता  है  ।

 डा०  एम०  एस०  दास  t  वर्ष  १९५४  ३-  श्री  झूलन  सिन्हा  :  क्या  बिहार  के  श्री

 xe  के  लिये  अखिल  भारतीय  हिन्दी  परिषद्‌  शिवपूजन  सहाय  के  सम्बन्ध  में  उक्त  समिति
 arr  के  लिये  ५०,०००  रुपये  की  राशि  की  facet  पूर्णतया  मान  ली  गई  थीं

 मंजूर
 की  गई  है  जिसमें  से  २४,०००  र्फ्यू

 दिया  जा  चुका  है  ।  हिन्दुस्तानी  कलचर
 डा०  एम०  एम०  दास  :  Wa,  यहँ

 प्राप्य  धन  राशि  पर  निसार  होती  धन  होने सोसायटी  इलाहाबाद  के  सीधे  ६०,०००
 पर  उन्हें  पूर्णतया  मान  लिया  जाता  है  ।

 रुपये  की  राशि  मंजूर  हुई  है  जिसमें  से  2¥,000

 भारत  के  उच्चकोटि के  wat  का रुपया  दिया  जा  चुका  है  ।  मैसुर  रियासत

 feedy  प्रचार  समिति  को  ५,०००  रुपया  अनुवाद

 दिया  गधा  है  ।  न  २६८,  श्री  मुनि स्वामी  क  क्या

 सेठ  गोविन्द  दास  :  क्या  इस  बात  को
 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 ध्यान
 में  रखते हुये  कि  १४  वर्षों के  अन्दर  क्या  यह  तथ्य  हूं  कि  मध्यपूर्व

 हिन्दी  को  अंग्रेजी  का  स्थान  लेना  है  देशों  में  वितरण  के  लिये  भारत  के  उच्चकोटि

 मेंट  इस  बात  का  कुछ  विचार  कर  रही  है

 कि  PEN R-UY  में  जो  सहायकों  दी  गई  निकालने  का  सरकार  विचार  कर  रही  हैँ  ?

 हैं  उनको  PEYVNY  में  बढ़ा  दिया  जाय

 काफी  तौर  खास  कर  दक्षिण  भारत  fait
 यदि  तो  इस  कार्य  पर  कितना

 रुपया  व्यय  किया  गधा है  ?
 प्रचार  सभा  और  दक्षिण  भारत  की  दूसरी

 aaa  के  लिये  ?  (7)  क्या  श्रुतविद  के  उच्चकोटि

 डा०  एम०  एम०  दास  :  हिन्दी
 के  उचित  ग्रन्थ  छांटने  के  लिये  कोई  समिति

 बनाई  Ts
 ्  है ं?

 शिक्षा  समिति  नाम  की  एक  केन्द्रीय  ra  ory पना  it

 समिति  है  ।  सरकार  हिन्दी  संस्थानों  को  दिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव
 -

 सहायता  देने  के  fara  में  उस  समिति  की  एम०  एम०  दास )  :  (= )  a
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 इस  कार्य  के  लिये  कोई  निश्चित  भाग  राज्यों को  राज  भावा

 धनराशि  gan  नहीं  रखी  गई  है  FIES  श्री  भागवत  झा  क्य

 नहीं
 ।  राज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भी  मनिस्वामी  क्या  में  जान  नाता
 क्या  यह  सत्य  है  कि  सरकार

 जायेंगे
 ग्रंग्रेजी  को  भाग  ग  राज्यों

 हूं  कि  अनुवाद  मूलਂ  पुस्तकों  से  किये

 या  उनके  अंग्रेज़ी  अपवादों  से  किये  जाया
 घोषित  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;  तथा

 जो  कि  पहले  किये  जा  चके ह  ?  (@ )  क्या  यह  सत्य  हे  कि  fate

 विधान  मण्डलों  में  जो  निवेशक  या  संशोधन
 डा०  एम०  एम०  दास  :  अनवाद  तो

 पुर:स्थापित  किये  या  जो  अ्रधघिनियम

 पहले  ही  मौजूद  ह  ।  के  एक  काफी
 पारित  waar  इन  विधियों  के  अन्तर्गत

 वदी  द्वारा  इनमें  से  कई  ग्रन्थों
 जो  नियम  या  उपनिषद्  बनायें  या

 के  भ्रतवाद  किये  जा  चके  हें  ।  अरब  के  कवि
 जो  आदेश  जारी  वे  सब  अंग्रेजी  में  होंगे  ?

 के  उन  अनुवादों  का  कापीराइट  भारत  सरकार

 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री  ) खरोदन  का  विचार  करती  हैं  ।

 )  तथा
 ).  क्योंकि इस  बातਂ  में  कुछ

 श्री  मनिस्वामी  क्या  अनवाद  करन
 संदेह  था  कि  क्या  संविधान  का  अच्छे

 के  लिये  भारत  के  उच्चकोटि  के  ग्रन्थों  का
 ३४८  भाग  राज्यों  पर  पुरी  तरह  लागू

 चुनाव  किया  जा  चका  ह
 ?

 होता  इस  लिये  जो  विधेयक  श्र ब  लोक  सभाਂ

 डा०  एम०  एम०  दास  के  सामने  प्रस्तुत  ह  उस  में  अनुच्छेद  ३४८ हमन  उस

 अरबी  कवि  के  अनुवादों  से  ग्रन्थ
 छांटे

 उनਂ  को  भागਂ  राज्यों  पर  पूरी  तरह  से  लागू

 rat  की  सूची  हमਂ  दे  सकते ह  जिनका  करने  का  उपबन्ध  किया  war  है  तथा  इस

 विषय  के  सम्बन्ध  में  भागਂ  राज्यों कापीराइट  सरकार  खरीदने  का  दीवार

 वही  स्थान  देने  का  प्रयत्न  किया  गधा  है  जो करती हैं  ।

 भाग  तथा  राज्यों  को  प्राप्त  है  ।
 प्री  मनिस्वामी  :  इन  ग्रन्थों  के  रेलवे

 भरी  भागवत  झा  आज़ाद  :  जब  संविधान
 करने  के  लिये  व्यक्तियों  का  चुनाव  राज्य

 में  हिन्दी  ate  ate  दोनों  को  ही सरकारों  द्वारा  किया  जायेगा  या  केन्द्र  द्वारा  ?

 को  मान्यता  प्रदान  की  गई  हे  तो  फिर  इस
 डा०  एम०  एम०  नास  उक्त  अरबी  आकस्मिक  परिक्तेंन  का  क्या  कारण

 कवि  द्वारा  अनवाद  किये  जा  चके  हैं  ।
 शर  क्यों  यह  अग्रेज़ी  भाषा  इन  राज्यों  पर

 लादी जा  रही  ह  ? श्री  बो०  एस०  मत्ती  :  अरबी  कवि

 के  इन  ग्रन्थों  का  कॉपीराइट  ख़रीदने  के  डा०  काटजू  क्या  सम्मानपूर्वक

 qa  क्या  संस्कृत  तथा  दोनों  में  पारंगत  निवेदन  कर  सकता  हूं  कि  seat  का  घण्टा

 किसी  भारत  वासी  से  इन  ग्रन्थों  के  सम्बन्ध

 बीतने  /
 के  ्य  जो  विधेयक  लंदन  के  सामने

 में  rama  लिया  गया  ह  कि  इन  अनुवादों  प्रस्तुत  हें  उसमें  इसी  व्यय  पर  वादविवाद

 में  मूल  ग्रन्थों  का  सांस्कृतिक  पक्ष  पूरी  तरह  होने  जा  रहा  है  तथा  यदि  अप  अनुपूरक  प्रश्नों

 से  स्पष्ट  है  या  नहीं
 ?

 की  प्राज्ञा  नहीं  देंगे  तो  समय  की  बचत  हो

 To  एम०  एम०  दास  इस  WRT के  सकती ह
 ?

 लिये  मुझे  सूचना  की  झ्रावस्यकता ह  |  अध्यक्ष  महोदय  हों  |  अगला प्रदान
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 पोंड  पावना  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  क्या  ब्रिटिश

 *  YVo.  श्री  एस०  एन०  दास  :
 लोक  सभा  में  वित्त  मंत्री  के

 उस  वक्तव्य

 की  तोर  भारत  सरकार  का  ध्यान  अ्रार्काषितਂ
 faa  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 किया  गया  है  जिसमें  उन्होंने  कहीं  था  कि
 १९४५२  के  अन्त  में  तथाਂ  जनवरी

 भारत  अब  अपने  पौंड  पावों  से  धन  नहीं
 PEUY  में  हमारे  पौंड  पावना  की  स्थिति

 कया  थी  ?  निकालेगा  ?

 श्री  बी०  आर०  भगत  :  उस  वक्तव्य

 वित्त  मंत्री  के  सभा सचिव  ato
 का  तो  मुझे  कोई  ज्ञान  नहीं  हे  किन्तु  यह  सत्य

 :  हमारा  पौंड  पावना  दिसम्बर

 है  कि  पौंड  पावना  समझौते  में  जो
 १९५२  के  अन्त  में  920.9% ७५  करोड़  रुपया

 तथा  जनवरी  ae es  के  अन्त  में  92¥  32
 राशि  निश्चित  हुई  थी  उससे  बहुत  कम

 हमने  उससे  ली  है  ।
 HUST  रुपया  AT  ।

 श्री  टी०  एन०  सिह  :  एकਂ  औचित्य

 श्री  एस०  एन०  दास  :  लेखाਂ  संख्या
 प्रदान  है  राजस्व  के  राय  के  उसकी

 '१  तथा  लेखा  संख्या  २  में  कितनी  धन  राशि
 बक़ाया  घन  राशि  तथा  व्यय  संम्बन्धी

 बाक़ी  है  ?
 लेखाओं  पर  इस  सदन  का  पूरा  पूरा  नियंत्रण

 श्री  बी०  आर०  भगत
 :  यह  तोਂ  गुप्त

 किन्तु  जब  यह  पौंड  पावना  धन  राशि

 ि»  जाते  हें  ।
 के  साधनों  के  अन्तंगंतਂ  आती  है  तो  फिर

 श्री  एस०  एन०  दास  :  लेखा  संख्या  २  इसे  गुप्त  कयों  बनाया  जा  रहा  हे  इसे  प्रकट

 में  कितनी  धन  राशि  प्राप्य  है  जिसे  भारत  क्यों  नहीं  किया  जाता  ।  चूंकि  इस

 सरकार  निकाल  सरकती  है  ?  दूसरे  दादों  के  बारे  में  जानना  हमारा  भ्रन्तनिहित

 में  यह  कहना  चाहिये  कि  लेखाਂ  संख्या  २  कार  है  अतएव  इसे  बता  देना  चाहिये  ।

 से  कितनी  are  का  लेखा  संख्या  १  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  औचित्य  प्रदान
 स्थानांतरण  किया  जा  सकता  है  ?

 के  रूप  में  नहीं  ग्रसित  wed  इसे  एक  प्रशन

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  का  उत्तर  के  रूप  में  रखा  है  ।

 देना  गुप्त  जानकारी  को  बताना  है
 (|

 श्री  टी०  एन०  सिंह  :  इसके  बारे  में

 नका
 श्री  साधन  गुप्त

 :  उत्पादन  a4  Ne  प  जानना  हमारा  अधिकार  ह  ।  फिर  इसके

 बारे  में  सदन  को  क्यों  न  बता  दिया  जाय  ? भोक्ता  सामग्री  के  आयात  के  आधार  पर

 पौंड  पावने  में  अरब  कितनी  कमी  हो  गई  है  ?
 वित्त  मंत्री  ato  Sto  :

 श्री  ato  आर०  भगत  :
 इसके  योग  के  बारे  में  तो  बता  दिया  गया  है

 सामग्रीਂ  तथा  माल  इस  प्रकारਂ  किन्तु  इन  दो  carat  में  जो  विवरण  किया

 at  तो  कोई  श्रेणियां  नहीं  हें  किन्तु  गया  सार्वजनिक  हित  के  नाते  से  उसे  बताना

 त्या  प्रौद्योगिक  कच्चा  सामान  वांछनीय  नहीं  है  ।  जब  सरकार  किसी  चीज

 और  अत्यावश्यक  अत्याधिक  के  के  बारे  में  बताना  सार्वजनिक  हित  की  दुष्टि

 अतिरिकत  उपभोक्ता  सामग्री  नामक  श्रेणियां  से  बरच्छा  नहीं  समझती  तो  उसे  बताने  के

 at  हें  उपभोक्ता  तथा  उत्पादन  सामग्री  लिये  अ्रथवा  न  बताने  के  लिये  बाध्य  करने

 के  मात्रा  सम्बन्धी  was  देना  सम्भव  नहीं  के  बारे  में  निश्चय  करना  सदन  पर  निसार

 a  |  है  |  आज  हमारी  स्थिति  wet  एक  दिन
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 झा  सकता  हू  जब  हमारी  स्थिति  उतनी  ग्रन्थि  मृतकों  में  से  दो  व्यक्तियों  के

 न  रहे  शर  देश  के  व्यापार  में  तथा  देगी  वेतन  की  बकाया  vache  उनके

 की  बक़ाया  wit  के  विषय  में  ऐसी  विभिन्न  शिकारियों  को  दे  दी  गई  है  शेष  तीन  सिपाहियों

 के  उत्तराधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  स्थानीय धारायें
 बहने

 लगें  जो  देश  के  हत  के  विपरीत

 असैनिक  प्राधिकारियों  द्वारा  जांच  हो  रही

 श्री  साधन  meet  :  ग्न्य  मशीन  ह  ।  नियंत्रक  ने  रिकार्ड

 आफिसर  को  यह  अधिकार  दे  दिया  है  कि
 तथा  Meayiee,  अतिरिक्त  सामान  के

 ag  पांचों  परिवारों  को  पारिवारिक  निवृत्ति आयात  के  कारण  बकाया  लेखा  में  कितनी
 वेतन  की  आ्रान्तरिक  राशि  दे  दें  ।

 कितनी  धन  राशि  की  कमी  हो  गई  है  ?

 श्री  ठी०  बी०  विट्ठल  राव  :
 क्या  इस at  ato  डी०  देशमुख  :  किसी  वर्ष

 विद्वेष  arava  की  गई  मशीन  यंत्र  आदि
 प्रकार  के  दुर्घटना  वाले  मामलों  में  पारिवारिक

 का  मूल्य  हम  बता  हैं--माननीय
 निवृत्ति  वेतन  के  परिवहन  के  सम्बन्ध  में

 साधारण  नियम  लाग  होते  हें  अथवा  विशेष
 सदस्य  जिस  ay  का  भी  चाहें--चाहे  वह

 उपबन्ध  ?
 १९५१,  १९५२  अथवा  १९५३  पूछ

 सकते  किन्तु  इसके  किस  भाग  के  कारण  सरदार  मजीठिया  भारतीय  सेना  के

 बक़ाया  राशि  में  कमी  हुई  है  यह  में  नहीं  बता  नियम  उन  मामलों  में  लागू  होते  हूं  ।

 सकता  |

 अखिल  भारतीय  मुस्लिम  लोग

 प्रतिकर  का  भुगतान
 क्या ¥ 292. it

 श्री  रघुवीर  सहाय

 QO.  श्री  ढो ०  बी०  बिट्ठल  राव  :  गृह-कार्य  मंत्री  दिसम्बर  १९५३  को  पूछे

 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग े:
 गये  तारांकित  sat  संख्या  WE’  के  उत्तर

 कया  यह  तथ्य  है  कि  मद्रास
 का  निर्देश  करते  हुये  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  अलीगढ़  में  होने  वाले  अखिल
 इंजीनियर  ग्रूप  की  ३६२  फील्ड  कम्पनी

 तीय  मुस्लिम  कनवेंशन  में  जिन  व्यक्तियों से  सम्बन्धित  भारतीय  सेना  के  सिपाही

 १९५३  में  mary  में  चट्टान
 ने  आपत्तिजनक  भाषण  दिये  थे  उनके  विद्ध

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करन
 खिसकने  के  फलस्वरूप  मर

 गये
 तथाਂ

 का  विचार  रखती है  ?

 यदि  हां  तो  क्या  शोक  संतप्त

 परिवार  को  पर्याप्त  प्रतिकर  तुरन्त  ही
 गूंज-कार्य  उपमंत्री

 पश्चिमी  बंगालਂ  सरकार  ने  २८  जनवरी
 भुगतान

 के  लिये  सरकार  ने  उचित
 3

 प्रबन्ध  कर  दिये  ce os  को  निवारक  निरोध  अधिनियम

 १९५०  के  अधीन  सैयद  बदुददोज़ा  को  बन्दी

 रक्षा  उपमंत्री  :  बना  लिया  उनके  अध्यक्ष  पद  से
 सितम्बर  E43  को  मद्रास  दिय  गये  प्र भि भाषण  की  छपी  हुई  प्रतियों

 इंजीनियर  गरुप  की  ३६२वीं  फील्ड  कम्पनी
 को  जब्त  करने  रादेश दे  दिया है  ।  सदर

 से  सम्बन्धित  भारतीय  सेना  के  y  सिपाही  मजलिस  इस्तकबालिथा  मुस्लिम  कनवेंशन

 (७  नहीं  )  असाम  में  चट्टान  ह  ई  अ
 के  भाषण  वाली  सभी  पुस्तिकाओं को  जब्त

 कने  के  फलस्वरूप  मर  गये  थ
 x

 ।  करने  का  आदेश  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने
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 दिया  जब्ती  के  ये  arta  सारे  देश  में  गई  है  किन्तु  उन  भाषणों  की  सामान्य

 sya
 लाग  " \  विधि  के  बारे  में  में  जानना  चाहता  हूं

 |

 टदा क़  इल्मी  को  जनवरी  REYv
 डा०

 में
 तो  केवल  इतना  ही

 को  बन्दी  बनाया  गया  था  |  कनवेंशन  में  जो
 कहू  सकता  हूं

 कि
 उन

 भाषणों
 का

 सामान्य

 भाषण  दिया  था  उसके  सम्बन्ध  में  भारत  भाव  भ्र संतोष  उत्पन्न  करना  था  |  यह  तो  एक

 दंड-संहिता  की  धारा  १२४क  तथा  १५३क  ऐसा  मामला  है  जिसकी  जांच  न्यायालय  में

 के
 अधीन

 उन
 पर

 मुकदमा  चलाया
 जा  रहा है  ।  होनी  चाहिये  ।

 श्री  रघुबीर  सहाय  :  यह  मानते हुये  कि

 माननीय  मंत्री  नें  उन  सभी  आपत्तिजनक
 बदुददोजा  को  निवारक  निरोध  अधिनियम

 भाषणों  को  पढ़ा है  जो  कनवेंशन  में  दिये  गये
 के  अधीन  बन्दी  बनाया गया  था  तो  क्या

 थे  तो  कया  भारतवर्ष  में  रहने  वाले  मुसलमान ं  उनका  मामला  परामशंदायी  समिति  के

 की  से  वास्तव  में  ही  कोई  उचित  शिकायत
 समक्ष रखा  गया  है  ?

 थी ?
 डा०  काटजू  इसके  बारे  में  निश्चित

 थ्रो  दातार
 :  सच्ची  शिकायतें  तो  बहुत

 रूप  से  तो  में  नहीं  जानता
 ।  विधि

 के
 ही  कम  थी ।

 seat  का  पालन  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  रघुबीर  सहाय
 :  उस  कनवेंशन में

 अलीगढ़  विश्वविद्यालय  ने  क्या  भाग  लिया  पाकिस्तान  प्रतिभू  मियां

 शर  कया  उस  विश्वविद्यालय  के  उपकुलपति  *  २७३.  श्री  To  एन०  विद्यालंकार
 से  कोई  स्पष्टीकरण  मांगा  गया  है  ?

 बया  faa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री  काटजू  )
 भारत  सरकार  ने  भारत  ay

 इस  स्पष्ट  प्रदान  के  उत्तर  के  लिये  मुझ  पूर्वे

 सूचना  चाहिये  |  में  रहने  वाले  उन  भारतीय
 व्यक्तियों  को

 जिनके  पास  पाकिस्तानी  प्रतिभूतियां हें  तथा
 श्री  रघुवीर  सहाय ।  इस  बात  को

 पाकिस्तान  सरकार  ने  पाकिस्तान  में  रहने
 गत  रखते  हुये  कि  अलीगढ़  पुरानी  मुस्लिम

 aye  उन  व्यक्तियों  को  जिनके पास  भारतीय
 लीग  का  जिसने  कि  देश  का  विभाजन

 प्रतिभूतियां  हें  किस  समझौते  के  अधीन  ब्याज
 जन्म  स्थान  क्या  माननीय  मंत्री  इस

 तथा  मोचन  राय  का  भुगतान  किया  है  ;
 बात  के  बारे  में  निश्चय  करेंगे  कि  aa  नये

 संगठन  इंडिया  क्या  दोनो  सरकारों  के  बीच
 मुस्लिम

 जमायत  भयंकर  रास्ते  पर  नहीं  हुये  समझौते  के  भ्रनुसार  प्रतिभूतियों  तथा

 चलेगी  ?  बन्दों  पर  मिलने  वाले  ब्याज  तथा  लाभांश

 डा०  काटजू
 :

 माननीय  सदस्य  की
 में

 विनिमय  की  सरकारी  दरों  के  एक

 देश  द्वारा  दूसरे  देश  को  भजा  जाता  है  ; इस  बात
 का

 झाइवासन  देता  हूं  कि  सभी

 उचित  बातों  के  सम्बन्ध  में  निश्चय  पूर्वक  ब्या  पाकिस्तान  सरकार  ि

 जानकारी  प्राप्त  करूंगा  ।
 राष्ट्र जनों  को  भारत  सरकार  की

 श्री  रघुरामय्या :  में  यह  तो  नहीं  चाहता  भूतियों  पर  विनिमय  की  सरकारी  दरों  के

 कि  माननीय  मंत्री  जी  उन  सभी  भाषणों  सार  ब्याज  तथा  मोचन  का  भुगतान  कर

 को  पढ़ें  जिनके  बारे  में  यह  कार्यवाही  की  रही है  ;
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 यदि  तो  भारत  सरकार  उन  विनिमय  की  सरकारी  दर
 के

 अनुसार  किये

 भारतीय  व्यक्तियों  को  जिनके  पास  पाकिस्तान  जाते

 की प्रतिभूतियां हैं  उन  पर  ब्याज  तथा  मोचन
 श्री  बी०  आर०  भगत

 :  श्रीमान्‌  ।
 amy  उसी  मूल्य  के  प्रसारित  भूगतान  कर

 रही  है--इसके  कया  कारण  ?  श्री  ए०  एन०  विद्यालंकार  यदि

 तो  इस  लेन  देन  को  क्यों  माना  गया
 वित्त  मंत्री  के  सभासचिव  ato

 ह ै? आर ०  सदस्य  द्वारा  बताये

 गये  wea  के  ्य  तो  ऐसा  कोई  श्री  बी०  आर०  भगत  :  यह  लेन  देन

 विशेष  समझौता  नहीं  है  ।  विभाजन  प्रबन्ध  दो  सरकारों  के  बीच  होने  वाला  लेन  देन  नहीं  rfl

 की  जो  सामान्य रूप  रेखा  थी  जिसके  यह  तो  पाकिस्तान  का  दायित्व  है  अर  इसके

 अ्रधीन  विभाजन  से  ga  दोनों  देशों  के  बीच  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  का  कोई  निश्चित

 भुगतान  हम्ना  करते  थे  वही  प्रक्रिया  अब  भी  प्राधिकार भी  नहीं  है  ।  इस  लिये  सरकारी

 चल  रही है  ।  दर  के  9.0  भूगतान  करना  उचित  नहीं

 दोनों  देशों  के  बीच  ऐसे  समझौते  समझा  गया  ।  संभावना  यह  भी  थी  कि

 का  जिसके  अधीन  रुपया  इधर  उधर  भेजा  कारी  दर  के  सम मूल्य  दर  से  शरीक  होने

 के  कारण  पाकिस्तान सरकार  उक्त  sa जा  सके  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  रुपया

 भेजने  के  ढंगों  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  करने  के  देन  को  स्वीकार  करने  से  इन्कार  कर  देगी

 लिये  कि  किस  प्रकार  वह  देश  रुपया  भेजे
 इस  लिये  इस  कार्य  के  लिये  सरकारी  दर

 प्रत्येक  देश  स्वतंत्र  है  ।  हालांकि  दोनों  देशों  wad  ऊंची  दर  को  उचित  नहीं  समझा

 के  वर्तमान  विनिमय  नियंत्रण  विनियमन के
 गया  |

 अधीन
 उन

 व्यक्तियों
 की

 जो
 वहां  के  रहने  वाले

 श्री  ए०  एन०  बविद्यालंकार  क्या

 नहीं  ह  प्रतिभूतियों  तथा  sal  फर  ब्याज  तथा
 पाकिस्तान  को  भारत

 लाभांश  का  रुपया  भेजने  की  अनिल  है  ।
 सरकार  की

 दौर
 से

 भारतीय  प्रतिभूतियों
 विनिमय  की  सरकारी  दरों  के  अनसार  यह

 पर  ब्याज तथा  मोचन  मूल्य  सरकारी  दर
 रुपया  भेजा  जायेगा  ।

 से  देने  का  कोई  प्राधिकार  दिया  गया
 सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  यदि  सरकार  ने  यह  प्राधिकार  दे  दिया  है  तो

 जानकारी  नहीं  हैं  ।
 भारतीय  नागरिकों  को  घटी  हुई  दर  से  क्यों

 विभाजन से  पूर्व  ये  भुगतान  मूलतः
 भुगतान किया  जाता  &  तथा  हानि  पहुंचाई

 जाती है  ? भारतीय  रुपयों  में  हुये  और  चूंकि  सरकारी

 दरों  के  भ्रनुसार  इनका  भुगतान  करने  के  श्री  त्री  भार ०  भगत  :  स्पष्ट है  कि
 सम्बन्ध में  पाकिस्तान  सरकार  का  कोई  fag

 प्राधिकार  नहीं  है  यह  पाकिस्तान  के  पाकिस्तान  में  सरकारी  सम मूल्य  दर  से

 दायित्व हैं  भ्र ौर  यही  कारण है  कि  उनका  कम है  ।

 भुगतान  उसी  मूल्य  पर  हो  रहा  है  ।

 श्री  ए०  एन०  विद्याशंकर  :  यदि

 श्री ए०  एन ०  बघिद्यालंकार  क्या  कार  को  पाकिस्तान सरकार  की  श्र

 यह  तथ्य  है  कि  जितने  लेन  देन  सरकार  करती  से
 भुगतान  करना  है  तो  भारतीय

 है  या  सरकार  के  मारफत  किये  जाते  हैं  वे  नागरिकों  पाकिस्तान
 प्रतिभूतियों
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 वही  मुख्य
 देने

 के  स्थान  कम  मूल्य  क्यों  डा०  एम०  एम०  दास :  हमारे

 बम्बई  सरकार  के  विरुद्ध  सिन्धी  भाषा  के

 सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  विरुद्ध
 श्री  ato  आर०  भगत

 :  प्रश्न यह  नहीं

 उदू  भाषा  के  सम्बन्ध  तथा  बिहार

 कार  के  विरुद्ध  बंगाली  भाषा  के  सम्बन्ध  में
 को  भुगतान कर  रही  है  ।  यह  भुगतान  हम

 शिकायतें  आराई  हैं  ।
 पाकिस्तान  सरकार की  कौर  से  कर  रहे

 हैं  ।  हमने  पाकिस्तान सरकार  से  पूछा  था  श्री  ato  सी०  दास  :  क्या  सरकार  के

 उन्होंने  हमें  सरकारी  दर  से  भुगतानਂ  करने
 पास  कोई  ऐसी  शिकायतें  a  हूं  कि  सराय

 का  प्राधिकार  नहीं  दिया  था  ।  इसलिये  केला तथा  खरसवां  राज्यों  के  बिहार  में  विलय

 सरकारी  दर  से  भुगतान  करना  उचित  नहीं  होने  के  द  vat  राज्यों  में  उड़िया

 समझा  गया  जो  कि  ऊंची  दर  है  ।  के  स्कूल  बन्द  किये  जा  रहेगे
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  कर्ब  में  अगला प्ररन

 डा०  एम०  एस०  दास
 :  इस  के  सम्बन्ध

 में  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।
 ले  रहा  हूं

 ।

 भाषाई  अल्पसंख्यक
 डा०  ato  सो०  क्या  सरकार

 के  इस  नीति  के  पालन  न  करने  की
 *  Rov.  श्री  बी०  सो ०  दास  क्या

 राज्य  सरकारों  के  विरुद्ध  की  गई

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  की  जांच  करनें  का  कोई  संगठन  हे  ?  cd

 कौन  से  अपने  भाषाई  डा०  एम०  एम०  सरकार  >

 पास  इन  शिकायतों  की  जांच  करने  का  कोई

 र  सिका

 प्राप्त  करने  की  सुविधा दे  रहें
 अलग  संगठन  नहीं  हैं  ।  जब  कभी  ऐसी

 शिकायतें  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  आती  हैं

 क्या  केन्द्रीय सरकार  भाषाई  तो  राज्य  सरकारों  से  इस  विषय  में  ध्यान

 देने  की  तथा  इन  शिकायतों
 को

 दूर  करने अ्रल्पसंख्यकों  के  शिक्षा  तथा  संस्कृति  सम्बन्धी

 अधिकारों  राज्यों  को  कोई  हिदायतें  की  प्रार्थना  की  जाती  है
 ।

 जारी  की  हें  ;  तथा  श्री  साधन  गुप्त
 :

 भाषा  के  सम्बन्ध

 में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  विरुद्ध  प्राप्त  हुई यदि  हां  तो  राज्यों  ने  इन  हिदायतों

 शिकायतें किस  प्रकार  की  हें  ? का  कहां  तक  पालन  किया  है
 ?

 डा०  एम०  एम०  दास  :  इस  प्रश्न  के
 दिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव

 एम०  एम०  से  तक  ।  सदन  fort  मूझे  सूचना  की  आवश्यकता है  |

 पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जा  रहा  है  ।  श्री  कया  केन्द्रीय  सरकार

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ५४]  भाषा वार  अल्पसंख्यकों  अपनी

 श्री  बी०  सी०  केन्द्रीय  सरकार
 मातुभाषा  परीक्षा  देने  की  अनुमति  देने

 के  सम्बन्ध  परीक्षा  अधिकारियों
 को  किन  राज्य  सरकारों  के  अल्पसंख्यकों

 की  मातृभाषा  में  शिक्षा  देने  की  नीति  के
 कोई  हिदायतें जारी  की  हैं  ।

 डा०  एम०  एम०  दास :  राज्य  शिक्षा

 हुई  थीं
 ?  मंत्रियों  क्या  एक  सम्मेलन  था  ।  इस
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 सम्मेलन  की  सिफ़ारिशों  सब  राज्य  सरकारों  श्री  एस०  पी०  सामन्त  :  क्या  ये

 गाय  समितियां  प्रार्थियों  की  वरिष्ठता  का के  पास  भेज  दी  गई  हे  ।  जहां  तक  इस  fag

 का  सम्बन्ध  हैं  मेरे  पास  कोई  जानकारी  भी  ध्यान रखती  हें  ?

 नहीं है  ।  श्री  दातार
 :

 मुख्य  बात  तो  गुणावगुण

 विभागीय  पदोन्नति  समितियां  वरिष्ठता  तो  केवल  सहायक  WT  के

 *
 २७५.  श्री  एस०  सो०  सामन्त  क्या

 सकती  हैं  ।

 श्री  एस०  सी ०  सामन्त :  क्या  सरकार
 माह-काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 :

 को  गोटेवाला समिति  की  सिफ़ारिशों  के

 क्या  वे  जो  नामों
 बारे  में  ज्ञान  है  कि  वरिष्ठता  का  भी  विचार

 की  तालिका  में  उचित  स्थान  नहीं  प्राप्त  कर

 feat  जाना  चाहिय े?
 पाते  हें  भ्रमणा  वे  उम्मीदवार  जो  विभागीय

 श्री  यही  तो  में  ने  कहा  कि
 पदोन्नति  समिति  द्वारा  नहीं  चुने  जाते

 उच्चतर  प्राधिकारियों के  पास  शअ्रभ्यावेदन  वरिष्ठता  के  बारे  में  विचार  किया  जाता है

 भेज  सकते  हें  ;  तथा  श्र  वह  सहायक  WT  के  रूप  में  ara  है  ;

 क्या  विभागीय
 तो  गुणावगुण  ही  पर  विचार  किया

 जाता है  । afa  समितियों  द्वारा  चुनाव  की  प्रक्रिया

 कोई  परिवहन  करने  का  विचार  करती  श्री  तिम्मय्या  :  क्या  पदाधिकारियों की

 ह
 ?

 गृह-किये  उपमंत्री  :  व्यक्तियों  का  विशेष  खयाल  किया  जाता

 यदि  नहीं  तो  क्यों  नहीं  ?
 ऐसे  अभ्यावेदन  करने  में  कोई  रुकावट  नहीं

 है  अभ्यावेदन  प्राप्त  होने  पर  इन  पर

 पूर्वक  विचार  किया  जाता  हू
 |  बात  ह  उस  मामले  में  कोई  रक्षण  नहीं है  ॥

 नहीं  ।  रक्षण  तो  केवल  नियुक्ति  एवं  भर्ती  के  समय

 किया  जाता  है  ।

 श्री  एस०  Ato  सामन्त  :  सरकार

 श्री  तिम्मय्या  :  में  ने  पूछा  था  कि  क्या को  यह  ज्ञात  कि  विभागीय  पदोन्नति

 समितियां  जिसमें  विभागाध्यक्ष तथा  विभाग  उनका  कोई  विशेष  ध्यान  रखा  जाता  है  ।

 के  दो  तीन  पदाधिकारी  कौर भी  एक  माननीय  सदस्य  रक्षण  ॥

 पक्षपात  तथा  परिवारपोषण की

 भावनाओं में  ag  सकती  हैं  ?  यदि  हां  तो  इस
 श्री  किसी  प्रार्थी  के

 गुण  में  ही  ध्यानਂ  निहित  है  ।
 सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कुंवारी  की  है  ?

 भारतीय  विमान  बल  के  जट  वायुयान
 श्री  दातार  :  सरकार  को  इस  बात  का

 कोई  ज्ञान  नहीं  हे  कि  ये  बोझ  इस  प्रकार
 की  दुर्घटना

 की  भावनाओं में  बह  सकते  प्रौढ़  माननीय
 क  २७६.  श्री  एन०  एम०  लिंगम  :

 सदस्यों
 को

 में  यह  बता  देना  चाहता  हुं  कि  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 महत्वपूर्ण  मामलों  में  संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग  क्या  यह  सत्य  है  कि  ६  १९५४  को

 के  एक  सदस्य  इन  निकायों  का  सभापतित्व  बेलोर  के  निकट  भारतीय  विमान  बल  के

 भी  करते  z  |  जेट  वायुयान  की  दुर्घटना हो  गई  थी  ?
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 किन  परिस्थितियों में  यह  विमान  श्री  कोकोम  आत्मा क्या  भारतीय

 दुर्घटना  हुई  ?  विमान  बल  में  घातक  दुर्घटनाओं  का  औसत

 महीने  में  एक  दुर्घटना  है  प्रौर  क्या  सरकार क्या  भारतीय  विमान  बल  ने

 जांच  न्यायालय  बैठाया  था  ?  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  के  घातक  परिणामों

 के  सम्बन्ध में  जानती  है  ?
 यदि  तो  उस  जांच-न्यायालय

 निर्णय  कया  है  ?  श्री  त्यागी  दुघंटनाश्रों की  संख्या  धीरे

 धीरे  घट  रही  है
 ।

 सन्‌  १९४९  में  जब  कि
 प्रति

 रक्षा  संगठन  मंत्री
 १०  हज़ार  घंटों  में  दुर्घटनाओं  की  संख्या

 जी  हां  ।
 cK c  थीं  पनप  2X8  में

 घट
 कर  केवल  १.  ४

 से
 ।  जांच  न्यायालय  के  रह  गई  थी  ।  साथ  ही  में  यह  भी  बता  देना

 चाहता  हूं  कि  यदि  हम  अपने  यहां  की  दुर्घटनाओं लिये  area  तो  ७  Pauw  को  ही

 दिया  था  किन्तु  उसकी  कार्यवाही  कभी  का  एक  बड़ी  विमान  शक्ति  से  तुलना

 तक
 पूरी  नहीं  हुई  हूं  ।  ज्ञात  बातें  तो  ये

 उसका  नाम  तो  में  नहीं  बताऊंगा--तो

 स्थिति  निम्न  है  सन्‌  १९५१ में  जब  कि हैं  कि  एच०  ए०  एल०  में  जोड़े  गये  वैम्पायर

 विमान  का  जब  फ्लाइट  लेफ्टीनेंट  डंडे यानी
 उनके  यहां  घटनाओं  की  संख्या  १८'२  थी

 तो  हमारे  यहां  केवल  १३
 *  ०  थी  ।

 सन्‌  १९५२ परीक्षण  कर  रहे  थे  तो  उसका  इंजिन

 कट  अर  विमान  चालक  फ्लाइट  में  उनके  यहां
 ११'३

 हमारे  यहां
 ११;

 लेफ्टीनेंट  डंडेयानी  कूद  कर  सही  सलामत  सन्‌  १९५३  में  उनके  यहां
 Ro *k  तो

 हमारे

 om  गये  |  यहां  केवल  ३  थी  |

 सांस्कृतिक  शिष्टमंडल श्री  एन०  एस०  विमान  बल

 मीरान  से  od  यह  विमान  कहां  जोड़ा  गया  *  २७७.  सेठ  अचल  सिह  :  क्या  शिक्षा

 तथा  कहां  उसका  परीक्षण  किया  गया  था  ?
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 at  जैसा  कि  में  ने  कहा  था  PEXR  में  भारत  जाये  विदेशी

 कि  यह  विमान  एच०  ए०  एल०  में  जोड़ा  सांस्कृतिक  शिष्टमण्डलों में  से  कितनों  को

 गया  था  कौर  फ्लाइट  लेफ्टीनेंट  डंडेयानी  सरकार  ने  श्रामन्त्रिति किया  तथा

 इसका  परीक्षण  कर  रहे थे  ।
 यदि  कोई  संस्था  किसी  विदेशी

 श्री  एन०  एम०  लिंगम  क्या  परीक्षण  सांस्कृतिक  शिष्टमंडल आमन्त्रित

 उड़ानों  में  wat  विमान  चालकों  को  ही  करना  चाहे  तो  क्या  उसके  लिये  ऐसा  करने

 की  प्रथा  कौर  यदि  रेडियो
 से  पहिले  सरकार  की  भ्र नुम ति  प्राप्त  करना

 कारी  भ्रमणा  सह चालक  को  भी  साथ  में  भेजा  wrap है  ?

 जाय  तो  कया  सरकार  यह  नहीं  समझती  कि
 दिक्षा  मंत्री  के  सभा  सचिव

 थे  दुर्घटनायें टल  सकती  हैं  ?
 एम०  एम०  :  कोई  नहीं  |

 श्री  त्यागी
 :

 ये  विमान  एक  ही  चालक

 द्वारा चलित  विमान  ak  जब  इनका
 नहीं  ।

 परीक्षण  होता  हैं  तो  किसी  न  किसी  चालक  सेठ  अचल  क्या  मंत्री  महोदय

 को  इसके  परीक्षण के  लिए  जाना  होता  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  फौरन  कल्चरल
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 डेलीगेट्स  को  बुलाने  के  सम्बन्ध  में  श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  :.  रशियन

 मेंट  की  क्या  पालिसी है
 ?  कल्चरल  शिष्ट  मण्डल ने  जो  बहुत  से  प्रदान

 डा०  एस०  एम०  दास :  इस  मामले  किये  हूं  तथा  उनसे  जो  ara  हुई  है  वह  कहां

 में  सरकार  नीति  यह  हैं  कि  जब  कभी
 जायेगी  ?  क्या  यह  राजकोष  में  जायेगी  या

 धर्मार्थ  में  जायेगी  ?
 सरकार  चाहती  है  कि  किसी  देश  से  सांस्कृतिक

 शिष्ट  मण्डल  ब  हें  तो  वे  उन्हें  आमन्त्रित
 डा०  एस०  एम०  दास  :  वे  प्रधान

 करती  हैं  ।  यह  सरकारी  स्तर  पर  होता  है  ।
 मंत्री  की  सहयता  निधि  में  जायेंगी  ॥

 सेठ  अचल  fag:  क्या  गाने  मेंट  बताने

 की  कृपा  करेगी  कि  जो  कल्चरल  डेलीगेशन्स
 आया  को  ऋण

 राते  @  उनका  खर्चा  वह  खुद  उठाते  हें  या

 गवर्नमेंट प्राण  इण्डिया  देती  है  ?  के  २७८.  श्री  क्या  fra

 डा०  एम०  एम०  दास
 :

 जिन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 मण्डलों  को  भारत  सरकार  यहां  बुलाती

 उनका  व्यय  भारत  सरकार  उठाती  है  ।
 क्या  १९५४  में  समाप्त

 होने  वाले  wd  वर्ष  के  ५  प्राय  व्ययक
 जो  शिष्ट  मण्डल  ग्न्य  संस्कारों  के  आमंत्रण

 को  सन्तुलित  बनाने  के  लिये  झ्ान्घ्र  सरकार

 पर  हूं  उनका  व्यय  या  तो  संबंधित  संस्था
 ने  तीन  करोड़  faut  लाख  रुपये  के  ऋण

 या  स्वयं  बिष्ट  मंडल  उठाता  है  |
 की  प्रार्थना की  है  ;  तथा

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या  में  जान

 सकता  हूं  कि  जो  रशियन  कल्चरल  डेलिगेशन  यदि  तो  इस  मामले  में

 भारत  में  पाया  उसमें  उनके  लिये  भारत  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 कार  ने  कितना  खर्चा  किया  है  wie  कितना

 a  करेगी  ?
 वित्त  मंत्री  ato  डी०  देशमुख |»

 तथा  PEYR-YY  के  वित्तीय
 डा०  एम०  एम०  यदि

 उनका  अभियान  sa  रशियन  शिष्ट  मण्डल
 वर्ष  में  ३  oy  करोड़  रूपये  के  केन्द्रीय ऋण

 के  लिये  PNR  के  रात  में  ey  सरकार
 से  हैं  जो  पिछली  जनवरी में  भारत  भराया

 तो  रशियन  सांस्कृतिक  शिष्ट  मण्डल  के
 से  एक  प्रार्थना  प्राप्त  हुई  थी  |  उन्होंने  यह

 ऋण  अपनी  पूंजी  गत  व्यय  की  योजना मों
 लिये  सरकार  ने  २,२०,०००  रु०  स्वीकृत

 aa  विद्युत  तथा  निर्माण

 किया हं  ।  इस  धन  A  से  ५०,०००  रुपया
 तथा  स्थानीय  संस्थानों  को  ऋण

 दिया  जा  चुका  ह  तथा  ७०,०००  रूपया
 तथा  अग्रिम  के  भ्रन्तगंत  तथा

 शीघ्र  ही  दे  दिया  जायेगा  ।
 ३१  oe Of  को  समाप्त  होने  वाले

 सेठ  अचल  सिंह  क्या  मंत्री  महोदय  अर्ध  वर्ष  के  wd  राजस्व  व्यय  की
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सन्‌  FEYR—¥Y

 कमी की  पूर्ति  के  लिये  मांगा  था  ।  फरवरी
 में  जो  कल्चरल  डलीगेशन्स  खाने  वाले  थे  में  are  राज्य  के  प्रतिनिधियों  तथा  योजना

 क्या  उनमें  से  किसी  को  ard  से  मना  कर
 amram  के  साथ  विचार  विनिमय  करने  के

 दिया गया  है  ?  उपरान्त  यह  निश्चय  किया  गया  कि  चालू

 डा०  एम०  एम०  दास  :  श्रीमान्‌  |  वर्ष  में ग्रान्घ्र  राज्य  को  ३.७५  करोड़  रुपये

 सरकार  ने  ऐसी  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  हैं  |  का  ऋण  दिया  जाये  |

 712  5.  D.
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 श्री  नाना दास
 :  ग्रान्ट्स

 सरकार  ने

 यह  ऋण  मांगने
 के  क्या

 कारण  बताये हैं  ?
 विभाग  ने  जिनकी  जांच  पड़ताल  की

 वे  यह  कमी  क्यों  पूरा  नहीं  कर  सके
 ?  |  प्राप्त है  ।  १९४५०  के  पश्चात्‌  विशेष

 पुलिस  विभाग  की  जांच  पड़ताल  के
 श्री  सी०  डी०  देशमुख

 :  स्वयं  उनके

 साधनों
 की  कमी  के  कारण  स्वरूप  कोई

 भी
 ऐसा  मामला  नहीं  2.0  हैं

 श्री  नाना दास  क्या  संघ  सरकार  ने

 जिसमें  सरकारी  कर्मचारी  को  अनिवार्य

 निवृत्ति  लेने  के  आदेश  दिये  गये  हों  ।
 राजस्व॒

 के  नये  साधन  ढूँढने  के  लिये
 ग्रान्ट्स

 सरकार  को  निदेश  दिये  यदि  हां  तो  संघ
 तथा  उत्पन्न  नहीं  होते

 हैं  ।
 सरकार  ने  किन  किन  नये  करों  का  सुझाव

 दिया है  ?
 पोस्त  कृषि

 श्री  सी०  डी०  देशमुख
 :

 यह  पूंजीगत
 *  २८०.  श्री  हेमराज  :

 क्या  वित्त

 व्यय  के  लिये  हूं  तथा  पूंजीगत  व्यय  के  लिये

 हम  कर  नहीं  बढ़ाते  हैं
 ।  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश

 में
 पोस्त-कृषि

 श्री  नाना दास
 :  क्या  संघ

 सरकार  ने

 ore  सरकार  को  अपनी  मद्य-निषेध  नीति  यदि  तो
 क्या  सरकार  उस

 में  संशोधन  करने  या  इसे  पूर्णतया  समाप्त  राज्य  की  जनता  को  कुछ  श्राथिक  सहायता

 करने  के  लिये  कुछ  निदेशक  दिये  हैं  ताकि  राज्य

 देगी ?

 को  ६
 से

 ७
 करोड़  तक  रुपये

 की  हो  क्या  ऐसी  श्रमिक  सहायता  के

 जाये ?

 सरकार  से  प्रार्थना की  है  ? श्री  पी०  डी०
 देशमुख

 :
 इसका  पूंजीगत

 व्यय  के  इस  wat  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  वित्त  उपमंत्री
 ए०

 ato  :

 जिसकी  मुख्य  मदों  का  में  पहिले  उल्लेख  अभी  हिमाचल  प्रदेश  में  पोस्त-कृषि

 कर  चुका हूं  ।  बन्द  नहीं
 की

 गई  है
 ।

 परन्तु  उस  राज्य
 की

 सरकार
 के

 परामर्श
 से  तीव्र  गति  से

 कम  की
 सरकारी  कम  चारियों  की  अनिवार्य  निवृत्ति

 के
 २७९.  पंडित  डी०  एन०  तिवारी

 जा  रही है  ।

 तथा  राज्य  सरकार  से
 भया

 गृह-कायें  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे

 <eYo  के  पश्चात्  भ्रष्टाचार
 जिसने  कृषकों  को  आधिक  सहायता

 देने
 का

 प्रदान

 राज्य  में  पोस्त-कृषि
 को

 सीमित
 करने

 पर
 विरोध  के  er  में  कितने  मामलों  में

 सरकारी  कर्मचारियों  की  अनिवार्य  निवृत्ति
 विचारविमर्श

 करते  समय  उठाया  विस्तृत

 जांच  के  लिये  इस  सम्बन्ध  में  लिखित  ठोस को  भादेश दिये  गये  हैं  ;
 सुझाव  देने  के  लिये  कहा  गया  है  ।  परन्तु

 भ्र भी  तक  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  | पर  सक्रिय  विचार  हो  रहा  है  ;  तथा

 इस  निश्चय  के  विरुद्ध  कितने
 कि  इस  पहाड़ी  क्षेत्र  के  जहां  अन्य

 मामले  न्यायालय  में  ले  जाये  गये  हैं
 ?

 कोई  फसल  नहीं  हो  सकती
 हैँ

 नौकरों  की

 गृह-कार्य  उपमंत्री  इस
 फसल  के  बन्द  हो  जानें  से  बरबाद

 हो

 केवल  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  जायेंगे  ?
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 श्री  ए०  ato  चक  कुछ  सीमा  तक  श्री  त्यागी :  सेनिक  मुख्य  कार्यालय

 ने  सरकार  से  अभ्यावेदन किया  था  तथा यह  सच  है  ।  इसी  कारण  से  तो केन्द्रीय

 कार  ने  राज्य  सरकार  से  झा धिक  सहायता  इस  बात  पर  विचार  करने  की  प्रार्थना

 की  योजना  या  कोई  भी  बात  जो  वैकल्पिक  की  थी  कि  क्या  सरकार  उन्हें  निवृत्ति  के

 फसल के  लिये  की  जा  सकती है  प्रस्तुत  उपरान्त  goatee  उपदान या  निवृत्ति-वेतन

 करने के  लिये  कहा है
 ।  प्रभी तक  राज्य  दे

 सकती
 है

 ।
 सैनिक  मुख्य  कार्यालय  ने  यह

 कार  ने  कोई  प्रस्ताव  नहीं  दिया  है  ।  मांग  रखी  थी  ।  इसे  शझ्रधिकारियों की  मांग

 सेनिक  चिकित्सा दल

 नहीं  समझा  जाना  चाहिये  ।

 श्री  वैला यु धन :
 तो

 फिर  यह  क्या  है
 ?

 FIL.  श्री  आर०  एन०  fag:  :  क्या
 अध्यक्ष  शान्ति

 ।

 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 तर  ॥

 क्या  सैनिक  चिकित्सा  दल  के  पुस्तक  गोलमाल  जांच  पड़ताल

 रक्षित  भ्र धि कारियों  के  काम  करने  की  शर्तों

 *  २८२.  शी  रास  दास  :  क्या  cw का  परीक्षण  हो  चुका  है  ;  तथा

 यदि  तो  क्या  इनको  निश्चित  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पेप्सू  में किया जा  चुका  है  ?

 रक्षी  उपमंत्री
 एक  पुस्तक  गोलमाल जांच  पड़ताल  समिति

 मजीठिया :
 नियुक्तਂ  की  गई  थी  ;  तथा

 तथा  आ  है  कि  सैनिक

 चिकित्सा  दल  के  रक्षित  अधिकारियों  की
 यदि  तो  इस  समिति  के

 महत्वपूर्ण निर्णय  कया  हें  ?
 ि: शत इस इस  वर्ष  मई  के  ea  तक  निश्चित  हो

 जायेंगी  ।  गृह-कायम  तथा  राज्य  मंत्री

 काटजू
 )  :

 हां

 श्री  आर०  एन०  सिह  क्या  में  जान
 (a)  aft  समिति  के  प्रतिवेदन  की

 सकता  हुं  कि  रिजर्व  आफिसर  झ्रारमी

 प्रतीक्षा की  जा  रही  है  । कल  कोर  की  मांगें  क्या  हैं  ?

 श्री राम  इस  समिति में  सरकारी

 सरदार  मजीठिया  :  सेना  में  मांगें  नहीं  तथा  गेर-सरकारी  सदस्य  कितने  कितने  हैं  ?

 होती  है  ।  केवल  सरकार  ही  यह  निश्चय  करती
 डा०  काटजू :  में  पूर्व  सूचना  चाहता

 है  कि  उन  पर  क्या  at  लागू  हों
 ।

 हूं  ।

 रक्षा  संगठन  मंत्री  :
 सरदार  हुक्म  सिंह

 :
 क्या  यह  सच  है

 में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  फौंज  में  मज़दूर

 संधों  की  भांति  कोई  मांगें  नहीं  होती  हैं  ।
 कि  जांच  पड़ताल  पूर्ण  हो  चुकी  है  तथा

 प्रतिवेदन पर  हस्ताक्षर  होने ही  शेष थे  कि

 फौजी  मामलों  पर  उनकी  विदश्षेषताश्रों  के
 सभापति

 की  मृत्यु  हो  गई
 तथा  नये  सभापति

 अ्रनसार  विचार  होता  है  तथा  सरकार  उनका
 की  नियुक्ति  हुई  ।  क्या  उसने  उस  प्रतिवेदन

 निश्चय  करती  है  ।
 पर  हस्ताक्षर कर  दिये  हें  या  नहीं  ?

 श्री  टी०  एन०  fag:  कया  इस  मामले  डा०  माननीय  सदस्य  ने  जो

 में  कोई  अभ्यावेदन  किये  गये  हूँ  तथा  ये  जानकारी  दी  है  उसके  लिये  में  उनका  आभारी

 वेदन  किस  प्रकार  के  थे
 ?

 हूं
 ।  एक  नया  सभापति  नियुक्त  किया  गया
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 था  ।  में  यह  नहीं  कह  सकता  कि  उसने  अपने  श्री  बी ०  आर०  भगत  :  ara  जो

 स्वर्गीय  पूर्वांधिकारी  के  प्रतिवेदन  को  इस  मदद  का  था  वह  पूरा  होता  जा

 कर
 लिया  है  भ्रमणा  मामले

 की
 जांच  पड़ताल  रहा है  ।

 करना  चाहता  है  ।

 श्री  एस०  एल०  द्विवेदी  :  में  यह  जानना

 सरदार  हुक्म  सिंह
 :

 क्या  अपनी
 नियुक्ति  था  कि  इस  सहायता  के  अन्तर्गत  कौन

 के  पश्चात्‌  उसने  कोई  जांच  पड़ताल
 की  है

 ?

 डा०  काटजू
 :

 में  इस  प्रदान
 की  भी

 गये  हैं  तो  किस  हद  तक  किये  गये  हैं
 !

 पूर्व  सूचना  चाहता  हूँ
 ।

 श्री  alo  आर०  जो  मदद

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 भ्र ग्रे तर
 ।

 लिया  से  मिली  है  उसमें  पहले  साल  में
 तो

 सरदार  हुक्म  सिंह  :  गेहूं  कराया  ।
 उस  के  बाद

 तुंगभद्रा
 इरिगेशन

 मग  ः  के  लिये  कौर  रामकुन  डैम  इलैक्ट्रिकल अध्यक्ष  में  अगला

 रहा
 हूं  ।

 प्राजैक्ट  के  लिये  सामान  arr  और  इस  साल

 केन्द्रीय  सचिवालय  डीजल  घायल  इंजिन  कौर  art  इंडिया

 रेडियो  के  लियें  सामान  ।  कनाडा नें  २८५,  झ०  सत्यवादी  क्या

 ह  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  से  जो  मदद  मिली  उसमें
 भी

 पहले  साल  गेहूं

 केन्द्रीय  सचिवालय में
 |  लि  —  ह

 तथा  पाया
 ।

 उसके  बाद  गेहूं
 की

 बिक्री  से
 जो

 रुपया

 हि  कलन
 गार्ड  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  सिला  उस  से  मयुराक्षी  बांध  की  योजना  बन

 है  तथा  उनमें  भ्रनुसूचित  जातियों  के  रही  है
 ।

 न्यूजीलैण्ड  से  जो  मदद  मिली
 उस

 से  ane  इंडिया  मैडिकल  इंस्टीट्यूट  को  बनाने
 चारियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री

 जानकारी  संकलित  की  जा  रही  ह  ak  कर्नाटक  में  खुदाई
 यथासमय  सदन  पटल  पर  रखी  जायगी  ॥

 FQ.  श्री  कृष्णाचार्य  मोदी  :  क्या

 कोलम्बो
 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 के  २८६.  श्री  fag  क्या  वित्त
 के

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  वर्ष  RaKR
 कितने  कन्नड़  शिलालेखों  का  सर्वेक्षण  तथा

 स्पष्टीकरण किया  गया  है  ;
 तथा

 क्या
 सहायता

 मिली  है  ?

 कर्नाटक  की  दृष्टि  से  ऐतिहासिक

 आर०
 :

 अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  तथा  प्राचीन  महत्व  के  कितने  खोदने  योग्य

 एक
 विवरण

 सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  स्थानों  का  कर्नाटक  में  पता  लगाया  गया  |  ?

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ५५]

 दिक्षा  मंत्री  के  सभा  सचिव
 श्री  एम०  एल०  में  यह  जानना

 चाहता  था  कि  जैसा  कि  इस  बयान  में  दिया
 एस०  एम०  EYR—-2R  तक

 YoRY  |
 गया  न्यूज़ीलैंड  कौर

 से  जो  सहायता  मिलने  वाली  इस
 का  १५  स्थानों  का  पता  लगाया

 art  कया  जो

 गया  हैं

 ।

 इनमें  से

 ५

 की
 दाई  दो  चुकी  है

 शर  एक  की  हो  रही  ह  ।
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 थी  कृष्णा चा यं क्या  ये  सारी
 भारतीय  प्रादेशिक  दल  अधिनियम  तथा

 तीन  विनियमों  से  पैदा  होने  वालें  भ्रवदिष्ट
 खुदाई  सरकारी  अभिकरण द्वारा  की  गई  है

 अथवा  इसमें  गैरसरकारी  अभिकरणों  से  दायित्वों  को  स्वीकार  करने  का  प्रबन्ध  किया

 भी  सहायत ली  गई  है  ।  गया है  ?

 डा०  एम०  एम०  ऐसे  कुछ  क्या  सरकार  भूतपूर्व

 सरकारी  अभिकरण  भी  जिन्होंने  इनमें  चारियों  के  कष्टों  से  परिचित  है  जिन्होंने  २०

 वर्ष  से  श्रमिक  काल  तक  भारतीय  प्रादेशिक से  कुछ  स्थानों की  खुदाई  की  है  ।

 दल  तथा  इमरजेन्सी  कमीशन  सर्विस  में  संयुक्त श्री  कृष्णा चाय  जिन  स्थानों

 सेवा  की  है  कौर
 जिन्हें  किसी  प्रकार  का  निवृत्ति

 में  खुदाई  हुई  है
 उन

 के  नाम  क्या  हैं
 ?

 वेतन नहीं  मिला  है  ।

 डा०  एम०  एम०  धर्मगिरी  तथा

 चंद्रा वली  में  १९४७  में  पुरातत्व  विभाग
 इमरजंसी  कमीशन  श्रफ़्सरों  को

 निवृत्ति  वेतन  देने  के  बारे  में  जो  योजना
 द्वारा  खोदाई  की  गई

 ।
 कोल्हापुर  में  Peve-

 विचाराधीन  क्या  उसमें  उनका  भी
 ४६  में  टेक्निकल  कालेज  पोस्ट-ग्रैजुएट  एण्ड

 द्वारा  तथा  कहा
 वेश  किया  जायेगा  जिनके  दावे  भारतीय

 प्रादेशिक  दल  तथा  नियमित  वेतन  सेवा
 में  १६४८-४९  में  भारत  इतिहास  संशोधन

 द्वारा  खोदाई  की  गई
 |

 की  संयुक्त  अवधि  पर  शभ्राधारित  ह  ?

 द्वारा  मस्की  में  अभी  खोदाई  जारी है
 ।  कुछ  रक्षा  संगठन  मंत्री

 वर्षों  के  पहले  बेंकाल  में  हैदराबाद  के  पुरातन
 नहीं

 ।
 विभाग  द्वारा  खोदाई  की  गई  ।

 सरकार  के  समने  mf  ऐसा

 श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :  इस  क्षेत्र में  कौर  कोई  मामला  नहीं  पाया  है  |  वर्तमान  स्थिति

 कितने  स्थानों  की  खोदाई  की  जाने  वाली  है  ?
 यह  है  कि  इमर्जन्सी  कमीशन  अफसरों

 डा०  एम०  एम०  दास  १४  में से  चाहे  वे  पहले  भारतीय  प्रादेशिक  दल  में  नौकरी

 केवल  ५  स्थानों  में  खोदाई
 की

 जा  चुकी  है
 ।  करते  हों  या  न  al,  निवृत्ति  वेतन  का  अथवा

 दोष  स्थानों  में  कभी  खोदाई  होनी  हैं  ।  रम्य  उपदानਂ  का  हक़  नहीं  है  ।

 चार  स्थानों  के  बारे  में  भी  सुचना  प्राप्त
 इस  पर  पहले  से  ही  विचार  हो

 हुई  है
 ।

 वे  स्थान  निम्न
 रहा  है  किन्तु  भारतीय  प्रादेशिक  दल  के

 बेल्लारी  के  भस्म  के  मैसुर  राज्य  में  केवल  सम्मिलित  सेवा

 नसीरपुर  तिरुमुक्खुदल में  कावेरी  तथा  काबिनी
 पर  ही  निवृत्ति  वेतन  के  लिये  विचार  किया

 का  संगम स्थान  ।
 जाना  सम्भव  है  ।

 आवश्यकता नहीं  है  ।  भ्र गला

 ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  उनको

 होने  वाले  कष्टों  को  देखते  हुये  क्या  सरकार

 भारतीय  प्रादेशिक  दल  इन  wage  सैनिकों  को  विशेष  रियायत  देंने

 *  २८९.  ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चरक  के  लिये  तैयार है  ?

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  श्री  कष्टों  का  कोई  सवाल

 करेंगे  कि  क्या  नये  प्रादेशिक  सेना  अधिनियम  ही  नहीं  हे  ।  में  समझ  नहीं  पाया  कि  किन

 तथा  उसके  अधीन  विनियमों  द्वारा  निरसित  कष्टों  का  उल्लेख
 हस
 |  क्या  गया  था  |
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 ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चरक
 :

 यह  मुद्रा  नोटों
 को

 चोरी  छिपे  ले  जाया  जाना
 तथ्य  नहीं  हैं  कि  ऐसे  बहुत  से  सैनिक  अ्रधिकारी

 *
 २९१.  सरदार  हुक्म  सिंह  क्या  वित्त

 हैं  जिन्होंने  न्  वर्षों  तक  प्रादेशिकਂ सेना  में

 भ्र  बाद  में  नियमित  सेना  में  श्री
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 भर  या  ५३  वर्ष  की  ary  में  जिन्हें  बिना  क्या  यह  सच  है  कि  २०

 निवृत्ति-बेसन या  उपदान  दिये  निवृत्त  किया  १९५३  को  बम्बई  प्रतिदिन पुलिस  ने  चोरी

 छिपे  ले  जाये  गये  सोने  कौर  शराब  की  खोज

 श्री  जैसा  कि  मैँ  ने  कहा
 करते  हुये  बम्बई  के  समीप  हरनाई  तट  पर

 एक  ge  केस  पकडा  जिस  में  >
 लाख

 यदि  वें  इमर्जन्सी  कमीशन  थे  तथा

 प्रादेशिक  सेना  से  सीधे  भर्ती  किये  गये
 रुपये  के  सौ  सौ  रुपये  वाले  नोट  थे  ;

 तो  निवृत्ति  वतन  तथा  निवृत्ति  लाभों  के  यदि  ऐसा  हुमा
 तो

 क्या  चोरी

 लिये  उनकी  सम्मिलित  सेवा  हिसाब  में  ली  छिपे  नोट  ले  जाने  वाले  को  पकड़  लिया  गया  ;

 जायेगी  ।  att

 विदेशों a  अजित  लाभ  क्या  इन  बरामद  किये  गये  रुपयों

 *QR 0,  क्या  faa  मंत्री  के  सम्बन्ध  में  हूरो  तथ्यों
 का

 पता  लगा

 यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  (१)  भारत  में

 रहने  वाले  तथा  (२)  विदेशों में  रहने  वाले  वित्त  उपमंत्री  ए०  पी०  :

 भारतीयों  दवारा  PRY o-4 8,  FEY WAR  हां  ह  ।  बम्बई  प्रतिषेध  पुलिस

 तथा  QEY2-UZ F fae a area F aT में  विदेशों  से  भारत  में  लाये  ने  हरनाई  पत्तन  के  समीप  पाज  नामक  एक

 गये  लाभों  की  राशि  कितनी  है
 ?  गांव  में  २०  PEYR  को  १२  लाख

 वित्त  उपमंत्री  एम०
 सी०

 :
 रुपये  की  मुद्रा  पकड़ी  है  जो  कि  एक  बोरी

 में  भरी  हुई  थी  ।

 पूरी  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  क्यों  कि

 विदेशों  से  भारत  में  भेजे  गये  लाभों  के  बारे  मुद्रा  के  स्वामी  ने  उस  के  लिये

 दावा  है में  थका  ५  नहीं  रखे  जाते
 |

 विषयक  झ्रांकड़ों  के  अनुसार  भारत  में  रहने  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  के

 वालें  व्यक्तियों  ने  PEYo-Y 8  तथा  284 2-  कार्यालय  में  चल  रहा  है  जिसके  पास  बम्बई

 ४२  में  भारत  में  लाये  हुये  तथा  PEK L-XR  प्रतिषेध  पुलिस  ने  मुद्रा  हस्तान्तरित कर  दी

 तथा  PEXR-YZ  में  प्राय  कर  के  लिये  थी

 गणित  लाभों  के  आंकड़े  इस  प्रकार
 बम्बई  के  पास  डाण्डा  में  जो

 छोटा  अरबी  जहाज  भद्रा  लेने  की  प्रतीक्षा

 PEYo-¥  ६.०८
 कर  रहा  रोक  लिया  गया  ate  केन्द्रीय

 FEY LAN  पपर  उत्पादन  शुल्क  के  कलेक्टर

 ने  उसे  ज़ब्त  कर  लिया  है  ।
 PERR-¥R ३

 >
 जोड़  PEN IR-UY  में  लगाया  जायेगा  |  wait  जहाज  प  अरबी

 कमांडर  के  विरुद्ध  भी  यथोचित  कार्यवाही
 a

 el
 की  गई  है  |
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 अल्प  सुचना  प्रश्न  तथा  उत्तर  सेना  ने  कहीं  गोली  नहीं

 वह  केवल  पहरेदारी  के  काम  पर  लगाई
 कलकत्ता  में  अध्यापकों की  हड़ताल  गई थी  ।

 अल्प  सुचना  प्रदान  २.  श्री  रघुनाथ  (=)  ७२  पुलिस  कर्मचारी  कौर  ६

 fag:  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  साधारण  जन  दंगा  करने  वालों  के  हमलों

 कृपा  करेंगे  :
 में  घायल  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाने

 की  बजाय  अरन्य  कार्यवाही किये  जाने  पर
 क्या  यह  सच  कि  कलकत्ता

 में  अध्यापकों ने  हड़ताल  की  है  ;
 ५४  साधारण  जन  घायल  पुलिस  के  गोली

 चलाने  से  २०  व्यक्ति  घायल  हुये  ।  इस  प्रकार

 var  यह
 भी

 सच  है  कि  बिजली
 कुल  १५२  व्यक्ति  घायल  हो  गये  ।  पुलिस

 के  बल्ब  तोड़  दिये  गये  are  बिजली  की  तारें  की  गोली से  ६  व्यक्ति मर  गये  ।

 काटी  गईं  जिस  से  दक्षिण  कलकत्ता  में  बिल्कुल

 अंधेरा हो  गया  ;
 हड़ताल  का  मुख्य

 पश्चिमी  बंगाल  के  माध्यमिक  शिक्षा  ae

 (7)  सहायता  के  लिये  सेना  की  कार्यपालिका समिति  की  सिफारिश  के

 बुलाई  गई  ;

 न  लेने  वाले  माध्यमिक  शिक्षा  स्कूलों  के यदि  | पर  तो  कितने  सैनिक

 अ्रध्यापकों  के  लिये  ३४  रुपये  प्रति  मासिक वहां  लगाये  मये  ate  उन्होंने  कितनी  बार

 गोली  चलाई  ;  मंहगाई  भत्ते  सहायता-प्राप्त स्कूलों

 में  अधिक  मूल  वेतन  की  मांग  थी  |

 (=)  हताहतों  की  संख्या  क्या

 श्री  रघुनाथ  fag:  क्या  यह  सच  है  कि ौर

 जब  हड़तालियों के  समर्थकों  द्वारा  लगाई  गई

 हड़ताल के  क्या  कारण  हैं  ?  भाग  को  बुझाने  के  लिये  भाग  बुझाऊ  दल  के

 कर्मचारी जा  रहे  थे  तो  उन  पर

 गह-काय॑  तथा  राज्य  मंत्री
 किया  गया  प्रौर  उन्हें  कमी  किया  गया  ।

 हड़ताल  समाप्त  कर
 डा०  काटजू  :  ऐसा  ही  ड  |

 दी  गई  है  ।  हड़ताल  काल  में  कलकत्ता  के

 गैरसरकारी  स्कूलों  के  बहुत  से  अध्यापक  श्री  रघुनाथ  fag:  क्या  यह  सच  है  कि

 अपनी  नौकरी  पर  उपस्थित  नहीं  रहे  ।  बंगाल  प्रोविंशियल  कांग्रेस  कमेटी  के  झ्राफ़िस

 मिशनरी  तौर  अन्य  कुछ  स्कूल  ठीक  अर  अमरीकन  इन्फॉर्मेशन  अाफिस  में

 प्रकार  से  चलते  रहे  हे  ।  लोगों  ने  राग  लगाने  की  कोशिश  की  ?

 डा०  काटजू
 :  जी

 हां
 ।

 दक्षिण  कलकत्ता की  गलियों  में

 बहुत  से  बिजली  के  aca  तोड़  दिये  गये  थे  डा०  रास  सुलग  सेना  कितने

 भ्र दोतीन दो  तीन  गलियों  में  गली  की  बिजली  दिन  काम  करती  रही  भ्र  क्या  फौज  का

 के  कुछ  न्यूज़  उड़ा  दिये  गये
 ।

 सिवाय  कुछ  कोई  ग्रामीण  घायल  gat  अथवा  सेना  की

 मुख्य  गलियों  के  कुछ  भागों  दक्षिण  कुछ  गाड़ियों  को  नुक़सान  पहुंचाया  गया  ?

 कलकत्ता  में  पूर्ण
 हज प्र घरा

 नहीं
 था  ।

 डा०
 काटजू  मेरा  विचार  है  कि

 वहां  सेना  पांच  दिन  काम  करती
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 रही  ।  फौज  का  कोई  आदमी  घायल  तो  नहीं  डा०
 मेरा  विचार  है  कि  वे

 इस  बारे  में  मूझे  कोई  जानकारी  साधारण  जन  थे
 ।

 मुझे  पूरा  निश्चय  नहीं  है  ।

 नही ं।  जहां  तक  मुझे  ज्ञान  हैं  वे  अध्यापक  नहीं  थे  ।

 रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या यह  सच  है
 श्री  साधन  गुप्त

 :  मं  जान  सकता  हूं

 कि  पुलिस  द्वारा  प्रश्न  गेस  का  प्रयोग  किये  जाने  कि  क्या  पहले  भी  प्रदर्शनकारी विधान  सभा

 से  पहले  कोई  हिंसात्मक  घटना  नहीं  हुई  थी  ?
 में  गये  हें  श्र  उन्हें  बिना  किसी  दुर्घटना  के

 डा०  काटजू  :
 जब  भीड़  इकट्ठी  हो  विधान  सभा  में  घुसने  दिया  गया  है

 ?

 गई  और  लोगों  ने  विधि  अ्रघीन  जारी  किये

 डा०  इस  अवसर  पर
 गये  का  उल्लंघन  करना  चाहा  तो

 इससे  पहले
 ?

 भीड़
 को  तितर-बितर करने  के  लिये  पुलिस

 ने  मगस  प्रयोग  करने  का  अ्रत्यन्त
 श्री  साधन  गुप्त  :  पहले  किसी  अवसर

 पर  | कर  ढंग  झ्र पना या  |

 श्रीवती  रेणु  चक् रब तीं  :  में  जान  सकती  डा०  काट
 :

 में  इस  सम्बन्ध  में  कुछ

 हूं  कि  muta  के  प्रयोग  से  पूर्व  हिंसात्मक  नहीं कह  सकता  ।

 कार्यों  से  कितने  व्यक्ति  घायल  हुये  ?
 श्रीएच०  एन०  मुकर्जी  :  में  जान  सकता

 डा०  में  इस  प्रश्न  का  उत्तर
 हुं  कि  जैसे  पहले  एक  अवसर  पर  मुझ  उसी

 नहीं  दे  सकता  ।
 तरह  इस  अवसर पर  भी  सरकार  ने  पुलिस

 सरदार  ए०  एस०  सहगल :  क्या  यह  को  अनुदेश  दिया  था  कि  जब  वे  गोली  चलायें

 भी  सच  है  कि  किसी  खास  दल  के  लोगों  के  तो  मारने  के  प्रयोजन  से  चलायें  ?

 हाथों  से  ae  स्टेट  बसों  में  ar  लगा  दी  डा०  काटजू  :  मेरा  विवार  है  कि  एसी

 गई
 ?  बात  नहीं  यह  तो  बात  को  बहुत  बढ़ा

 डा०  काटजू :  जी  हां  ।  चढ़ा  कर  गया है  कौर  तथ्यों को

 बिगाड़ा गया  है  । श्री  रघुनाथ  सिह  कया  में  जान  सकता

 हूं  कि  इस  आन्दोलन  के  पीछे  भारतवर्ष
 श्री  जी०  एच०  देशपांडे :  क्या  यह  सच

 की  किस  राजनैतिक  पार्टी  का  हाथ  था  ?
 है  कि  पुलिस  पर  लोगों  द्वारा  पत्थर  बरसाने

 अध्यक्ष  महोदय :  शान्ति  |  के  पइचात ही ष् ही  अ्श्न गस  का
 प्रयोग  किया  गया  ?

 श्री  मुनि स्वामी  :  जो  छः  व्यक्ति  मारे  डा०  काटजू  :  जब  पत्थर  HH  गये  तब

 गये  उन  में  से  कोई  साधारण  जन  था  शारिवा  भ्रू-गैस  का  प्रयोग  किया  गया  ।  यही  सामान्य

 सब  बेचार  अध्यापक  थे  ?  सिद्धान्त है  ।

 डा०  काटजू :
 माननीय  सदस्य  सरदार  ए०  एस०  सहगल  क्या  मंत्री

 अरपना  प्लान  दोहरायें गे  ?
 महोदय  यह  बतलायेंगे  कि  वहां  पर  कितनी

 श्री  सी०  डी०  ्  श्रध्यापक  भी  तो  ट्राम  गाड़ियों  में  किसी  खास  दल  द्वारा  अराग

 आदमी  हैं  ।  लगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  अध्यक्ष  महोदय :  शान्ति  ।  में

 जानना  चाहते हे  कि  उन  में  कोई  साधारण

 जन  था  अथवा  वे  सब  भ्र ध्या पक  थे  ?

 श्र  प्रश्न  पूछने  की

 अगुवा  चहार

 देता  |

 ee  ee
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 प्रः  के  लिखित  उ  करेंगे  कि  नया  निकट  भविष्य  में  कोई

 कल  खोला  जाने  वाला  हू
 ?

 आन्ड्  a  बंदियों  को  राज क्षमा

 यदि  भाग
 उत्तर  स्वी

 QL  श्री  गोपाल  क्या
 कारात्मक  हो  तो  स्कूल  कहां  खोला  जायगा  ?

 गय  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्राइमरी  सरकार  द्वारा  उस  राज्य  के  समस्त
 क्या  रक्षा  मंत्रालय  कोई  सहायता

 बन्दियों  को  प्रदान  की  गई  राज क्षमा  को  दे  रहा है
 ?

 ध्यान मे  रखते  FAT  भारत  सरकार ने  कौन  सा  राज्य  इस  स्कू स्कूल को

 शआ्रान्घ्र  राज्य  में  उन  बन्दियों  की  शक्ति  के  खोलना  चाहता  था  ?

 सम्बन्ध  में  सहमति  दे  दी  हैं  जो  शस्त्र  =
 (  )  क्या  सरकार का  विचार  इस

 नियम  के  अन्तर्गत  दोषी  ठहराये  गये  थे  ?
 सकल  को  कोई  सहायता  देने  का

 गह-कायम  तथा  राज्य  मंत्रो  रक्षा  संगठन  मंत्री

 जी  हां  ।  तथा  पश्चिमी  बंगाल

 प्राथमिक  taal  को  सहायता  सरकार  के  कहने  पर  सरकार  दार्जिलिंग  में

 FILS.  श्री  बीरेन  दस  क्या  एक  पर्वतारोहण  संस्था  के  स्थापित  किये  जाने

 में  सहायता  देने  के  लिये  तेयार  हो  गई  है  ।
 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 त्रिपुरा  के  पहाड़ी  तथा  देहाती  क्षेत्रों  में  स्थित  प्रारम्भिक  oot  लागत  के  लिये

 कितने  प्राथमिक  स्कूलों  ने  POYR-YY  में
 रक्षा  बजट  में  से  भ्र नाव तंक  झ्रनदान  देने  का

 सहायता  शर  अभिज्ञान  के  लिये  प्रार्थना
 विचार  हे  ।  यदि  कर्मचारियों  भ्र ौर  उपकरणों

 किसी ?  के  सम्बन्ध  जिनकी  संस्था  को  भ्रावइ्यकता

 कितने  स्कूलों  को  सहायता  दी  हो  सकती  प्रार्थना  की  जाये  तो  रक्षा

 गई  है  तथा  कितनी ?  मंत्रालय  उस  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार

 उनमें  से  कितने  स्कूलों  को  ae  करेगा  |

 कारी  स्कूल  बना  लिया  गया  है
 ?

 रक्षा  बजट  में  से  श्रमदान  दिये

 क्या  उन  स्कूलों  जो  जाने  के  अ्रलावा  प्राकृतिक  संसाधन  तथा

 वैज्ञानिक  अ्रनसंघान  मंत्रालय  भी  waar प्राप्त  करते  इस  प्रकार  मदद  को  जाती

 देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहा @  कि
 वे  amt  ज़रूरी  ख़र्चे  को  पूरा  कर

 सकें  ?
 बिहार  के  विद्यालय  तथा  सामाजिक  दिक्षा  केन

 शिक्षा  a  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  *  २९३.  श्री  एस०  एन०  दास  क्यां

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  शिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 से  तक ।  सुचना  संग्रह  की
 भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकृत

 जा  रही  हूं  कौर  यथासमय  सदन-पटल  पर

 रख  दी  जायेंगी  ।  भ्रनदान  राशि  की  सहायता  से  बिहार  ने

 उस  राज्य  में  एक  अ्रध्य।पक वाले  कितने

 पर्वतारोहण  श्रमिक  विद्यालयों  एवं  सामाजिक  दिक्षा

 *
 RRR  सरदार  Yo  एस०  सहगल  केन्द्रो ंके  खोलने  की  योजना तैयार  की  है

 ;

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  तथा

 112 5.
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 तभी  तक  ऐसे  कितने  विद्यालय  सेना

 तथा  सामाजिक  शिक्षा  केन्द्र  खोले  गये  हें  प्रेम में  निराशा

 तथा  उनमें  नियुक्त  किये  गये  अध्यापकों  की  बाय  सना

 संख्या  कितनी  है  ?
 घरेलू  चिन्ता यें  श

 मानसिक  व्यथा  १ शिक्षा व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री
 :  समीक्षा  करने  के  अलावा

 ज
 RYoo  स्कूल  तथा  २५०  सामाजिक  हत्या  के  प्रत्येक  मामले  में  जांच-न्यायालय

 शिक्षा  केन्द्र  ।
 द्वारा  जांच  की  जाती  है  जिस  से  इस  बात  का

 बिहार  सरकार  से  सुचना  मांगी
 धता  लग  सके  कि  किन  परिस्थितियों वद  प्राप्त

 गई  है  कौर  यथासमय सदन  पटल  पर  रख  हत्या की  गई  ताकि  उन्हें  रोकने  के  सम्बन्ध

 दी  जायेंगी  ।  में  यथा वद यक  कार्यवाही  की  जा  सके  |

 रक्षा  सेवाओं  में  आत्महत्यायें  पाकिस्तान  को  निर्यात  किये  गये  चलचित्र

 २९४.  श्री  टी०  बी०  विट्ठल राव :  *२९५.  श्री  ए०  एन०  विद्याशंकर
 :

 क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बतलाने  की  ्  करेंगे  :  क्या  faa  मंत्री  ८  १९४३  को

 2EY3  में  रक्षा  सेवाशर्तों  में  पूछे  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या १११८  के

 सेवावार  कुल  कितनी  श्रात्महत्यायें  की  गई  ;  उत्तर का  निर्दोश  करने  की  कृपा  करेंगे  और

 किन  परिस्थितियों  में  कौर  किन  यह  बतायेंगे

 कारणों  वश  यह  अ्रात्महत्यायें की  TR  उन  चल-चित्रों  की  संख्या  ak

 तथा  ce  बाद
 मूल्य जो जो  २७  १९५१

 सेवाओं  में  इस  प्रकार  को  घटनाओं  पाकिस्तान  को  निर्यात  किये  गये  ate  जिनके

 को  रोकने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्य  बारे  में  निर्धारित  प्रणाली  के  अनुसार  रुपया

 वाही  की  है  ?
 हुआ  ;

 रक्षा  उपमंत्री  :  २७  2EX2  के  बाद

 पाकिस्तान  को  निर्वात  fet  जाने  वाले

 उन  चल-चित्रों  की  कौर  मूल्य  जिनके

 नौसेना  लिये  यहीं पर  भारतीय मुद्रा में  रुपया  मिला  ;

 वाय  सेना  ऐसे  मामलों  में  कि

 »
 ब्योरा इस  प्रकार  है

 :--
 तान  यहीं  पर  भारतीय  रुपयों  में  किया  गया

 आत्महत्या के  कारण  सख्या  रिज़र्व
 बेक

 arm  इंडिया  द्वारा  जांच  किये

 जाने  के  तथा

 २७

 as का  भय  एक्सचेंज  कन्ट्रोल  इन

 बरा  स्वास्थ्य
 चित्रों  के  निर्यात  के  बारे  में  उप

 प्रेम में  निराशा
 बन्दों  का  उल्लंघन  करने  के  लिये  कितने

 व्यक्तियों  मुक़दमा  चलाया  गया  है  ?
 ह मानसिक  व्यथा

 कारणों का  पता  न  लग  सका  २०  चित्त  मंत्री  ato  डी०  :

 परीक्षा  धीन  तथा  २७  १९५१  के
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 हॉ ७.
 बाद  ४२७  We  चित्र  पाकिस्तान को  निर्यात  (2)  त्रिपुरा  FEXR-KR  के

 किये गये  ।  इन  में  से  ७२  चल  लिये  €,६००  रुपये  प्रौढ़  PENR-UY  के

 जिनका  मूल्य  २५,४७,८८९  रुपये  ७ आन  लिये  १०,०००  रुपये  ।

 ६  पाई  उन्हें  बेच  दिये  गये  जिसमें  से  केन्द्रीय  राजस्व  से  |

 १८,८८,७१५  रुपये  १३  खाने  ६  पाई
 सदन  पटल  पर  यथा  समय

 निर्धारित  प्रणाली  के  ग्रनुसार  कौर  3,4  2, 2&2
 एक  विवरण  रख  दिया  जायेगा  ।

 रुपये
 ७

 art  यहीं  पर  प्राप्त  हो  गये  हैं
 ।

 भारत  में  ब्रिटिश  नागरिक
 दोष  ३५४५  चित्र  किराये  के  श्राधार  पर  निर्यात

 किये  गये  जिनके  बारे  में  ५२,४०,३४०
 S  at  रघुनाथ सिह  :

 रुपये १  जाना  ३  पाई  निर्धारित  प्रणाली  के

 के
 QV.

 श्री  एम०  Uso  द्विवेदी  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 यहीं  पर  प्राप्त  हो  गये  हैं
 ।  करेंगे

 तथा  जांच  अभी
 पूरी  नहीं

 भारत  में  इस  समय  ब्रिटिश

 नागरिकों  की  संख्या  कितनी  है  ;
 हुई

 है  और  कोई  मुक़दमे  नहीं  गये
 ~~

 a  |  क्या  इस  समय  में  रहने में

 वाले  ब्रिटिश  नागरिकों  की  संख्या  पिछले
 विवेकाधीन  निधियां

 ६  वर्ष  में  किसी  समय  अपना  धिक
 *

 २९६.  श्री  fra  किलिंग  :  क्या  तथा

 राज्य  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 सरकारी  सेवा  तथा  व्यापार  में

 वर्ष  PEYR-¥R  कौर  PEUR-YY
 लगे

 हुए  ब्रिटिश  नागरिकों  की  संख्या  क्या

 में  मनीपुर  तथा  त्रिपुरा  के  मुख्य  आयुक्तों
 >  ?

 के  विवेकाधीन  कितनी  कितनी  राशियां
 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 रखी  गई  थीं  ;  काटजू
 )

 ्  तथा  PEUR  की

 जनगणना के  उस  वर्ष  भारत  में

 गई  थीं  ;  तथा  लगभग  २७,८४३  ब्रिटिश  नागरिक  थे  ।

 चूंकि  ब्रिटिश  नागरिकों  लिये  ५
 उक्त  वर्षों  में  किन  किन  मदों

 आप  को  विदेशियों  के  रूप  में  रजिस्टर  कराना
 के  अन्तर्गत  ये  विवेकाधीन  निधियां  खे  की

 आवश्यक  नहीं  इस  लिये  यह  कहना  संभव  नहीं
 गईं

 ?

 कि  पिछले
 छः

 वर्षों  में  भारत  में  रहने  वाले

 गह-काम  तथा  राज्य  मंत्री
 ऐसे  नागरिकों  की  संख्या  में  कोई  घटा  बढ़ी

 काटज ू)  इन  मुख्य  arta  के
 हुई  है  या  नहीं

 ।

 daria  अनुदानों  के  लिये  केन्द्रीय

 aaa  में  निम्नलिखित  व्यवस्था  की  गई
 सरकारी सेवा  में  लगे  हुये  ब्रिटिश

 नागरिकों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  सूचना
 ay:

 इकट्ठी की  जा  रही  है  कौर  यथासमय  सदन

 PEYR=KR;  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी ।  ऊपर  दिये  गये (१)  मणिपुर
 ~

 PEYI-U¥  में  से  प्रत्येक वर्ष  कारण  व्यापार  में  लगे  ब्रिटिश  नागरिकों

 में  १०,०००  रुपये  ।
 के  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।



 ३६३  लिखित  उत्तर  लिखित  उत्तर २३  फरवरी  १९५४  Ry

 आदिम  जातीय  विद्यार्थी

 *  २९८.  श्री  निरेत  क्या  *  Zoo,  श्री
 रघुनाथ  fag  क्या  रक्षा

 न् शिक्षा  मंत्री  उन  झ्रादिम  जातीय  विद्यार्थियों  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  :

 की  संख्या  बताने  की  कृपा  करेंगे  जिन्होंने  कुम्भ  मेले  के  सम्बन्ध  में  रक्षा

 १९५३  में  त्रिपुरा  के  विभिन्न  हाई  स्कूलों  में  मंत्रालय  द्वारा  कितना  व्यय  गया

 प्रवेश  के  लिये  प्रर्थना-पत्र  दिये  ?
 है  ;  तथा

 जगह  की  कमी  के  कारण  ऐसे  उस  शुक्रवार  पर  कितने  सैनिक

 कितने  विद्याथियों  को  प्रवेश  नहीं  मिला  ?  ग्र धि कारियों  तथा  अन्य  सैनिक  aaah

 ने  सेवा की  है  ?
 त्रिपुरा  के  पिछड़े  हुए  लोगों  को

 रक्षा  संगठन  मंत्री
 शिक्षा  प्राप्त  करने  के  लिये  सहायता  देने

 के

 लगभग  १०  लाख  रुपये  ।
 बारे  में  सरकार  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 करती है
 ?  अधिकारी  २४

 कनिष्ठ  कमीशन  प्राप्त  झ्रघधिकारी  =o

 दिक्षा व॒  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  अरन्य  श्रेणियां  ट्  ८1५

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  आजाद  स्पिरिट  युक्त  दवाइयां
 से  सूचना  राज्य  सरकार से  इ  ष्

 २८.  डा०  आमीन  :  क्या  faa  मंत्री
 की  जा  रही  प्रश्न  का  उत्तर  यथा  समय

 सदन  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 स्पिरिट  युक्त  दवाइयों  को

 रखने  तथा  बेचने  सम्बन्धी  श्रमवारि संघ  लोक  सेना  आयोग

 नियमों  तथा  विनियमों  में  समानता  लाने

 *QSVe,  ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चरक :  के  लिये  एक  विधेयक  कब  प्रस्तुत  किया

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे
 जायेगा  ;  तथा

 कि  क्या  संघ  लोक  सेवा  Ala  में  काम  करने

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  प्रारम्भ
 वाले  व्यक्तियों  की  सेवाशर्तों  के  नियम

 विधेयक  राज्य  सरकारों  में  उनके  विचार

 श्रन्तिम रूप से निश्चित हो रूप  से  निश्चित  हो  गये  हें  ?
 जानने  के  लिये  परिचालित  किया  गया

 गुह-काय  तथा  राज्य  मंत्री  (  डा०  ह ै?

 काटजू )  संविधान  के  अनुच्छेद  ३७२  (१)  faa  उपमंत्री  ato  :

 गवर्नमेंट  श्राफ  इंडिया  एक  झ्रौषधि  car  प्रसाधन  वस्तु  निर्माण

 १९३५  की  घारा  २६५  (२)  के  श्रन्तगंत  विधेयक  स्पिरिट  युक्त

 पहले  बनाये  गये  नियमों  को  जो  उस  ज़माने  अ्रौषधियों  तथा  प्रसाधन  सामग्री  पर  उत्पादन

 में  फ़ेडरल  लोक  सेवा  ग्रा योग  सम्बन्धी
 शुल्क  की  समान  दरों  का  प्रावधान  करने

 नियम  कहलाते  जारी  रखा  गया
 शर  उस  शुल्क  को  एकत्रित  करने  के  लिये

 था  |  संविधान  के  लागू  होने  के  बाद  इन  नियमों  समान  प्रक्रिया  बनाने  तथा  सहायक  मामलों

 को  कुछ  समन्वित  att  संबोधित  कर  दिया  का  विनियमन  करने  का  उपबन्ध  करने  के  लिये

 गया  है  ।  इनमें  कुछ  और  संशोधन  करने  बनाया  गया  है  कौर  इस  समय  भारत

 के  प्रश्न  पर  भी  विचार  हो  रहा  है  ।
 कार  इस  प्रारूप  में  किये  गये  कुछ  महत्वपूर्ण



 ६५  लिखित  उत्तर  २४३  फरवरी  १९५४  लिखित  उत्तर  रद्द

 रुप बन्ध ों  का  संविधान  के  उपबन्धों  के
 की  समितियां पहले  से  प्राप्त  हो  चुकी हैं

 कोण  से  परीक्षण  कर  रही  है  ।  इस  परीक्षण  a  दूसरे  राज्यों  से  उनकी  समितियों  की

 के  पूर्ण  हो  जाने  पर  इस  विधेयक  को  संसद  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  इस  इस  प्रकार

 में  पुरःस्थापित  कर  दिया  जायेगा  |  केਂ  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  संविधानिक

 स्थिति  पर  प्रभाव  डालने  वाली  कुछ  बातों

 हां  ।  राज्य  सरकारों  की
 पर  भारत  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर

 आलोचनायें  प्राप्त  गई  हैं  धौर

 रही है भारत  सरकार  द्वारा  बहुत  ध्यानपूर्वक  उन

 पर
 विचार  किया  गया  है

 ।  संगीत  तथा  कला  का  विकास

 ३०.  डा०  सत्यवादी  :  क्या  शिक्षा विशेषज्ञ  समिति  ( Beataa-weF ) )

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 २९.  डा०  अमीन  बया  faa  मंत्री

 qe  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 देश  में  संगीत  तथा  नाट्य  कला

 की  ऐसी  संस्थानों  की  जिन्हें  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  वर्ष  PEYR-4  में  प्रभी  तक क्या  यह  तथ्य  है  कि  विशेषज्ञ

 समिति  ने  श्रौद्योगिक
 वित्तीय  wart  दिये  गये  ;  तथा

 coi  के  लिये  प्रयोग  में  खाने  वाली  स्पिरिट

 a
 इन  अनुदानों  की  राशियां  क्या

 पर  से  बिक्री-शुल्क  समाप्त  करने  की

 रिवा  की  है  ;  तथा

 दिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा
 यदि  तो  सिपारिश  किस

 स्तर पर  है  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा
 मंत्रो

 तथा  संगीत  तथा  कला  के  विकास

 faa  उपमंत्री  go  ato  के  लिये  वर्ष  १९५३-५४  में  भारत  सरकार

 तथा  विशेषज्ञ  समिति

 द्वारा
 इन  संस्थानों  को  अनजानी  दिये  गये

 दन  ने  सिपारिश  की  है  कि
 ह

 चर्च  स्पिरिट  अथवा  औद्योगिक  उद्देश्यों  के
 संस्थायें

 सलमान  की  राशि

 लिये  विद्वेष रूप  से  डिनेचडें  गई
 (१)  संगीत  नाटक

 स्पिरिट  पर  बिक्री  शुल्क  या  पास  फीस  नहीं
 नई  दिल्‍ली  2,9°,000  ७

 लगाई  जानी  चाहिये  ।
 (2)  केन्द्रीय

 to लिशेत्रश  समिति  )  नाटक  संगीत

 सिफ़ारिशों  के  सम्बन्ध  में क ि  |  3  छ  राज्य  सरकारों  मद्रास  RYL,c00  स०

 कान
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 भाग  और  उत्तर  से  पथक  कार्यवाही



 संसदीय  वाद  विवाद

 —FRATAT  के  अतिरिकत
 )

 समि  यय

 शासकीय
 वृत्तान्त  ee  —

 ३५५  २५६

 लोक  सभा  गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री  :

 मेरे  पास  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सूचना  नहीं

 २
 3

 १९५४  red
 a

 ९  न्

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  इसे  अभी  रहने

 दिया  जाये  ।

 सदन  की  बैठक  दो  बजे  समवेत  हुई  ।

 रक्षा  संगठन  मंत्री  :

 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन

 मेरे
 विचार  में  वहां  मेरे  मित्र  हार  रहे

 a
 @

 प्रदान  कौर  उत्तर
 डा०  काटजू  :  यदि  वहां  कोई  अ  निथमिततायें

 भाग  १)
 हुई  हैं  तो  इत  की  जांचे  करना  निर्वाचन

 ee eR  HY  न्यायाधिकरण  का  काम  है  ।  में  इस  विषय  में
 ह «८ रे  of  Ho  Yo  aa  करना  नहीं  चाहता  ।  मुझे  इस  सम्बन्ध  में

 कुछ  भी  पता  नहीं  है  ।
 स्थगन  प्रस्ताव

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  तथ्यों  को  जानना

 सत्तारूढ़  दल  हारा  त्रावणकोर-कोचीन  के

 चाहता हूं  ।
 चुनावों  में  दारो रिक  बल  का  .

 कथित  प्रयोग  डा०  काटजू  :  मुझे  समय  मिलना

 पहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  त्रावणकोर-कोचीन
 अध्यक्ष  महोदय :  बात  केव  इतनों  ह

 राज्य  में  सामान्य  चुनावों  में  तथा  उत  के  Hy iFzy-
 कि  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि

 के  समय  द  द्वारा  शारीरिक

 दल  ने  शारीरिक  बल  प्रयोगਂ  किया  हैं  ।
 बल  प्रयोगਂ  के  सम्बन्ध  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव

 की  सुचना  मिली  है  ।

 a
 डा०  काटजू  :  सरकारी  दल  कौन-सा

 ह
 ?

 क्या  चुनाव  अभी  हो  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  मालूम नहीं  ॥
 कुछ  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 में  माननीय  सदस्य  से  बताने  के  लिये  कहूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  में  यह  जानना  चाहूंगा  परन्तु  यदि  माननीय  मंत्री  को  इस  विषय  में

 कि  सरकार  इस  विषय  में  क्या  कहना  चाहती  कोई  तथ्य  ज्ञात  हों  तो  वे  मुझे  बता  दें  ॥

 a
 ह  ।  अभी  में  इसे  रहने  देता  हूं  ।

 724  PSD



 ३५७  स्थगन  प्रस्ताव  २३  १९५४  स्थगन  प्रस्ताव  GS

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  व  रक्षा  अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  ऐसे

 मंत्री  जवाहरलाल  गत  कुछ  सब  प्रस्तावों  के  विषय  में  सरदी  आरोप  साधार

 दिनों  में  मुझे  माननीय  सदस्यों  से  समय  समय  और  यदि  माननीय  सदस्य  यह  समझते

 पर  कुछ  घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  पत्र  प्राप्त  होंगी  ये  ठीक  हैं  तो  इस  के  लियें  सब  से  अच्छा

 हुए  हूं
 ।

 मुझे  उन  के  बारे  में  कुछ  पता  नहीं  तरीका  यह  है  कि  सम्बद्ध  मंत्री  के  पास  जा  कर

 जब  कभी  मेरे  पास  कोई  ऐसा  पत्र  आता  उस  आरोप  की  ओर  मंत्री  महोदय  का  घ्यान

 दिलाया  जाये  और  उस  की  जांच  करवाई  जाये  ।
 है

 तो  में  उसे  जांच  करने  के  लिये  और  सूचना

 देने  के  लिये  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  के  यदि  में  इस  प्रकार  सब  के  आरोप  स्वीकार

 पास  भेज  देता  हुं  ।  कुछ  का  मुझे  उत्तर  मिल  करने  लग  जाऊं--मेरा  यह  अभिप्राय  नहीं

 कि  श्री  गोपालन  के  आरोप  विश्वसनीय जाता  है  अर्थात  घटनाओं  का  वृत्तान्त  मेरे  पास

 आ  जाता  मुझे  दूसरे  लोगों  के  हिंसात्मक  नहीं  हूं  ये  विश्वसनीय  हो  सकते
 हे--किन्तु

 कार्यों  के  सम्बन्ध  में  प्रत्यारोपों  की  रिपोर्टे  यदि  में  ऐसा  करने  लग  जाऊं  तो  मुझे  भय  है

 भी  मिली  जहां  तक  हिसा  का  सम्बन्ध  है  कि  ag  सदन  वाद  विवाद  का  स्थान  न  रह  कर

 ये  कुछ  छोटी  मोटी  बातें  हैं  ।  में  नहीं  जानता  कि  किसी  न  किसी  दल  के  चुनाव  के  प्रचार  का

 इन्हें  यहां  से  कैसे  निपटाया  या  इन  के  स्थान  बन  जायेगा  |  यही  खतरा  है  ।

 सम्बन्ध  में  में  आप  के  सामने  क्या  वक्तव्य

 इस  के  साथ  और  बातें  भी  हैं  ।  जैसा दे  सकता हूं  ।  यदि  जांच  तो  पता  लग

 सकता  S  |  गुंडागर्दी  और  इसी  प्रकार  की  बातों  कि  में  ने  पहले  भी  कहा  था  जब  तक  मेरे  पास

 के  सम्बन्ध  में  कुछ  आरोप  और  प्रत्यारोप  सारे  तथ्य  न  हों  तब  तक  में  स्थगन  प्रस्तावों

 को  प्रस्तुत  करना  ठीक  नहीं  समझता  ।  और
 लगाये  गये  हें  ।

 फिर  यह  बात  है  कि  सारे  भारत  में  कहीं  भी

 श्री  एच०  एन०  मकर्जी  होने  वाली  प्रत्येक  छोटी  सी  बात  की  ओर

 घ्यान  देना  केन्द्र  का  काम  नहीं  है  जैसे  कि  इस
 उत्तर-पूर्व  )

 :  क्या  में  आप  के  विचार  यह
 घटना  का  सम्बन्ध  एक  राज्य  से  है  ।  हमें निवेदन  कर  सकता  हुं  ?  चुनाव  इस  मास

 २६  तक  होते  रहेंगे  ।  कुछ  आरोप  लगाये  गये
 संवैधानिक  उपबन्धों  तथा  रचना  का  भों

 हैं  जिन  के  गुणावगुण ों  के  सम्बन्ध  में  में  कुछ
 घ्यान  रखना  चाहिये  |  में  इस  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध

 में  कुछ  नहीं  कह  रहा  हुं  ।  पहले  में  सरकार
 नहीं  कह  सकता  |  यदि  हम  २६  से  पुर्व  इस

 विषय  पर  चर्चा कर  e-—afe  कल  कर  सकें
 से  तथ्यों  को  जान  लूं  फिर  इस  पर  विचार

 तो  और  भी  अच्छा  ~—at  त्रावणकोर-कोचीन
 करूंगा  |

 के  उन  अधिकारियों  को  जिन्होंने  कि  इन  आरोपों
 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी

 :  क्या  अध्यक्ष

 के  अनुसार  अच्छा  काम  नहीं  किया  हैं  कुछ
 महोदय  की  यह  इच्छा  सकी  इस  विषय

 चेतावनी  सी  मिल  जाये  |  संसद्‌  के  रूप  में
 को  कल  तक  स्थगित  रखा  जाय  और  इस

 त्रावणकोर-कोचीन  से  यह  कहना  हमारा
 बीच  सरकार  तथ्यों  को  जान  लें  ?  तब  तक

 कर्तव्य  हैं  कि  इस  प्रकार  की  चाहे  कोई  भी
 तो  चुनाव  होਂ  चुकेंगे

 सहन  नहीं  की  जानी  चाहियें  ।  हमें  ये

 आरोप  श्री  एन०  के०  गोपालन  ने  भेजे  हैं  ।  अध्यक्ष  महोदय  मेरे  विचार  में  में

 और  में  ने  और  मेरे  साथी  ay  एस०  एस०  उन्हें कल  ही  इस  बात पर  चर्चा  करने  के  लिये

 मोरे  ने  इन्हें  आप  को  और  सदन  को  बताना  बाधित  नहीं  कर  सकता  |  उन्हें  तथ्यों  को  इकट्ठा

 अपना  कत्तव्य  समझा  ।  करने  के  लिये  कुछ  समय  मिलना  न्राहिये
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 श्री  नम्बियार  इस  से  प्रस्तुत  करें
 ।  यह  सामान्य  आरोप  गया

 कया  लाभ  होगा
 ?

 २६  को
 चुनाव  समाप्त  हो  el

 जाया  |

 महोदय  मं  माननीय  सदस्य

 अध्यक्ष  महोदय  :  दूसरा  भय  यह  हैँ  क  यह  बता द  कि  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना ~
 कि  किसीਂ  एक  पक्ष  के  हित  साधन  के  में  उन्होंने  निम्नलिखित  कारण  बताये

 लिये  इस  प्रस्ताव  से  लाभ  उठाया  जा  सकता  ह

 ह
 !  अध्यक्ष  का  इस  बात  से  कोई  सम्बन्ध

 नह  |  |  श्री  एन०  के०  गोपा  सरद

 संसद  में  साम्यवादी  गट  के
 श्री  नम्बियार  :  श्री  गोपालन  ने  लिखा

 wat  बहुत

 की  घटनाओं  का  विस्तृत  ब्यौरा  भेजा  है  जब

 है
 !  त  और  क्या  किया  सकता  है

 ?
 कि  कांग्रेस दल  ने  त्रावणकोर-कोचीन के  चनावों

 में  प्रभाव  डालने  की  दृष्टि  से  हिसा  का  प्रयोग
 अध्यक्ष  महोदय  :  मे  रा  यहां  कार्यपालिका

 किया  gl  चुनाव  सम्बन्धी  कार्य  करते  समय
 के  Trad  कार्यों  से  बिल्कुल  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 यदि  श्री  गोपालन  की  कार  जला  दी  इस  सदन  के  सदस्य  श्री  ज०  बी'०

 गई  हे  तो  जिस  राज्य  में  चनांव  आन्दोलन  हो  राज्य  विधान  सभा  में  दल  के  भूत  पूर्वे

 नेता  श्री  ठी ०  ato  टामस  तथा  अन्य  लोगों
 रहा हे  उस  से  वे  इस  का  प्रतिकार  करवायें  ।

 के  अतिरिक्त  स्वयं  उन  पर  भी  आक्रमण

 श्री  नम्बियार  :  कार  जलाई  नहीं  गई  किये  गये  हं  ।  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण

 किन्तु  उस  पर  पत्थर  फेंके  गये  हैँ  ।  विषय हैं  जिस से  हमारे देश  में  स्वतन्त्र  और

 निष्पक्ष  चनावों  के  भाग्य  का  निर्णय  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 ये  सब  बातें  प्रकरण

 संगत  नहीं  हं  |  स्वतन्त्र  तथा  निष्पक्ष  चनावों के  भाग्य

 का  निश्चय  होगा '  यह  तो  अपनी  अपनी  सम्मति

 श्री  नम्बियार  और  फिर  वहां  के
 तथ्य  तो  ये  हैं  मेरा  अभिप्राय  तो  केवल  सर

 मंत्रिमंडल  को  विधान  सभा  का  विश्वास  भी  कारीਂ  दल  द्वारा  शारीरिक  बल  प्रयोग  से  हे

 तो  प्राप्त नहीं  है  ।  मेरा  इस  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हे  कि  कांग्रस

 दल  ने  क्या  किया  और  क्या  नहीं  किया

 अध्यक्ष  महोदय  शान्ति  a  |

 हमारे  पास  तथ्य  आ  जाने  दीजिये  और  तब

 हम  देखेंगे  कि  इस  विषय  को  कसे  निबटाया  भी  जवाहरलाल  नेहरू  :  इस  विषय  में

 जा  सकता  है  ।  म॑  पहले  तथ्यों  को  सून  ।  एक  बात  है  |  आचार  कृपा लानी  के  सम्बन्ध  में

 एक  घटना  का  उल्लेख  गया  हैं  जिस

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  से  मुझे  बहुत  दुःख  हुआ  था  ।  में  ने  इस  के  सम्बन्ध

 मझ  बडी  कि  आपने  यह  बात  में  पुछा था  और  में  इव  के  बारे में  कुछ  जानता

 कही
 है  ।  परन्तु  तथ्यों  को  जानना

 भी
 कठिन  हूं  और  आचार  कृपा ला नो  को  इस  के  बारे

 में  अधिक  पता  हे  और  BH  सब  को  इसਂ  घटना मुझे  मालम  नहीं  कि  पत्रों  में  क्या  लिखा

 में  ने  सत्यं  उन्हें  देखा  भी  नहीं  हैं  ।  सब  सामान्य  पर  बड़ा  दुःख  हुआ  था  जिस  में
 कि  कुछ

 उदाहरण  दिये  गये  हें  ।  हम  किन  तथ्यों  सके =aa7Ta=y  a  बुरा  व्यवहार  किया
 था  ।  हमें
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 जवाहरलाल

 इस  के  बारे  में  पता  है  और  as  घटना  तीन  इस  कीਂ  जांच  नहीं  कराबा  कि  वहां

 सप्ताह  पूर्वे  या  इस  के  आस-पास  हुई  थी  |  क्या  हो  रहा  हैं  ।

 किन्तु  में  सामान्य  रूप  से  दुर्व्यवहार  के  आरोप

 पंडित  stat  दास  ania
 की  जांच  कैसे  करवा  सकता  हूं  ।

 क्या  यह  सत्य  नहीं  है  कि  निर्वाचन

 अयोग  एक  स्वतंत्र  प्राधिकारी  हैं  ?  इ  प्रकार
 श्री  त्यागी  :  में  एक  औचित्य  प्रदान  पूछना

 की  बातें  उस  के  क्षेत्राधिकार  में  आते  हैं  |
 चाहता  में  यह  स्पष्टीकरण  करवाना  चाहता

 हूं  कि  क्या  सदन  में  राजनीतिक  दलों  के
 श्री  एस०  मोरे  :

 व्यवहार  पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।  अब  तक
 में  सदन  के  नेता  की  कठिनाई  को  समझता  हूं

 में  यह  समझता  था  कि  दलों
 के

 विषय  में  चर्चा
 यदि  हस  उन्हें  कुछ  जानकारी  दे  यदि  हम

 नहीं  की  जाती  ।  स्थगन  प्रस्ताव  तो  सरकार  की
 उन्हें  घटनाओं  की  वह  सूची  दे  दें  जो  a  स्वयं

 भूल  चूक  की  आलोचना  करने  के  लिये  होते
 a

 ।
 श्री  to  के ०  गोपालन  ने  हमारे  पाल  भेजी हैं

 ठ
 तो  क्या  उन  का  प्रयोजन  सिद्ध  हो  जायेगा  ?

 यदि  इस  प्रस्ताव  में  यह  आरोप  लगाया
 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  म्म्कामण् “ठ  वहुत

 गया  हैं  कि  await  का  यह  रुख  था  और
 अच्छा  होगा  ।

 सरकार  भ  कोई  कार्यवाही  न  करने  की

 भूल  की  और  सरकार  इस  भूल  पर  श्री  एस०  एस०  मोरे  :  हम  यह  qa  उन्हें

 चर्चा  की  जा  रही  है  तो  यह  कुछ  संगत  देने  को  तैयार  हें  जिस  से  कि  sa  को  कठिनाई

 हो  सकता है  ।  अन्यथा  मेरा  यह  निवेदन है  कि
 हल  हो  जाय े।

 यह  पुर्णतया  संगत  नहीं है  ।

 श्री  नम्बियार  दन
 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  यदि  वह  ऐसा

 करेंगे  तो  में  या  मेरे  सहयोगी  गह  मंत्री  जी  उसे

 तुरन्त  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  के  पास
 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  |

 भेज  देंगे  और  उन  के  उत्तर  को  प्रतीक्षा
 अब  कोई  औचित्य  wan  नहीं  है  और  न  ही

 करेंगे  |  परन्तु इस  के  २४  घंटे  या  ४८  घन्टे  के
 में  कोई  सुनना  चाहता  हूं  ।  में  यह  जानना

 चाहता  था  कि  किस  aa  तक  शारीरिक  बल
 अन्दर  आने  की  सम्भावना  नहीं  है  ।

 का  प्रयोग  किया  गया  चाहे  अध्यक्ष  में  यह  आशा  नहीं  करता

 कि  यह  २४  घंटे  के  अन्दर  आ  जाये  ।
 शमी  जवाहरलाल  नेहरू  :  में

 यह  बात  मानता  हूं  ।  हमारे  पास  जो  कुछ  श्री  एस०  एस०  मोरे  तो  में  सुची  दे

 भी  तथ्य  हैं या  हम  प्राप्त  कर  सकते  हैं  उन  सब
 देता हूं

 को  प्रस्तुत  कर  के  हम  सदन  की  इस  चर्चा

 में  सहायता  करने  को  उत्सुक  ।
 परन्तु  मेरी  आचार्य  कृपलानी  व  पूनिया  )  :

 कठिनाई  यह  है  कि  मुझे  वह  घटना  स्पष्ट  क्योंकि  मेरा  नाम  लिया  गया  है  अतः  में  यह

 से  बताई  जानी  चाहिये  जिस  के  सम्बन्ध  देना  चाहता  हूं  कि  जब  मैं  वहां  एक  स्थान  पर

 में  मुझे  जांच  करवानी है  ।  मेँ  सामान्य रूप  से  गया  तो  वहां  प्रदर्शन  किया  गधा  और  मैं
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 )  सीधे  यक

 समझता  हूं  कि  इस  कारण  कांग्रेस  दल  को  काफी  नियंत्रण  १९५४  कीं

 एक  प्रति  संलग्न  करने  निदेश  मिला  हैँ मतों  से  हाथ  धोना  पड़ा  ।

 जिसे  राज्य  परिषद्‌  ने  अपनी  २२
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  यह  विषय

 स्थगित  कर  दिया  गया  है  ।
 १९५४  की  बैठक  में  पारित  किया  है  ी

 ens es

 विलीन  क्षेत्र  )  विधेयक
 |

 राज्य  से  सन्देश

 भारतीय  रेलवे

 सचिव  :  श्रीमान्‌  मुझे  राज्य  परिषद्‌  के  विधेयक  |

 सचिव
 से  प्राप्त

 निम्नलिखितਂ  चार  सन्देशों

 की  सूचना  देनी  है  ।  लदाई  पहाड़ी  जिला

 विधेयक  |

 (१)  परिषद्  में  प्रक्रिया  तथा
 नौवहन  नियंत्रण

 )
 संचालन  के  नियमों  के  नियम

 विधेयक  |

 oo  के  के  अनुसार  मुझे  विलोन  क्षेत्र

 १९५३  को  एक  प्रति
 सचिव  :  में  राज्य  परिषद्‌  द्वारा

 पारित  निम्नलिखित  विधेयक  सदन  पटल  पर
 संलग्न  करने  निदेश  मिला हैं

 जिसे  राज्य

 परिषद्‌  ने  अपनी  २२  १९५४  की
 रखता

 बैठक  में  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  (१)  विलीन  क्षेत्र

 ्
 |
 पी  १९५३  i

 ह

 (२)  भारतीय  रेलवे  संशोधन  )।'
 (२)  परिषद  में  प्रक्रिया  तथा

 कार्यवाही  संचालन  नियमों  के  नियम
 १९५३  |

 ९७  के  उपबन्धों  के  अनुसार  मुझे  भारतीय  (३)  लुगाई  पहाड़ी

 १९५४
 |

 रेलवे  संशोधन  348.0

 की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश  मिला  (x)  नौवहन

 है  जिसे  राज्य  परिषद्‌  ने  अपनी  २२  १९५४  |

 १९५४  की  बैठक  में  पारित  f  wat  है  ।'

 (2)  परिषद  में  प्रक्रिया  तथा  महोदय  पीठासीन

 कार्यवाही  संचालन  के  नियमों  के  नियम  R9
 भाग  ग  राज्य  शासन

 के  उपबन्धों  के  अनुसार  मुझे  लुगाई  पहाड़ी

 विधेयक
 १९५४

 की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश  मिला  उपाध्यक्ष  महोदय  *  अब  सदन भाग  ग

 है  जिसे  राज्य  परिषद्‌  ने  अपनी  २२  फरवरी  राज्य  area  १९५१  को  संबोधित

 22US  की  बैठक  में  पारित  किया  प ह  करने  के  विधेयक पर  अग्रेतर  विचार  करेगा

 (४)  परिषद्‌  a  प्रक्रिया  तथा
 विचार  की  अवस्था  समाप्त  हो  चुको  है  ।

 अब  विचार  आरम्भ  किया  जायेगा ।
 कार्यवाही  संचालन  के  नियमों  के  नियम

 a9  के  उपबन्धों  के
 SyersT

 ध जैसा  aa  नौवहन  खण्ड  Q—— (ATT  १७  का
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जिन  माननीय  सदस्यों
 ख  राज्यों

 में  किसी  सदस्य की  अनुशंसा  का
 नें  संशोधनों  की  पुर्व  सुचना  दी  है  यहीं  वे

 संविधान  के  अन्तरगत  अनुच्छेद  १०३

 प्रस्तुत  करना  चाहते  है  तो  खड़  हो  जायें  |  के  अधीन  राष्ट्रपति  को  निर्दिष्ट  किया  जाता

 अंगले  उपखण्ड के  अन्तर्गत  उसे श्री  एस०  एस०  मोरे  :

 चन  आयोग  से  सम्मति  लेनी  होगी  और  उसे में  खण्ड  २
 में  एक  संशोधन  प्रस्तुत  करता

 हूं  संशोधन  संख्या  ११
 उस  सम्मति  के  अनुसार  ही  इस  प्रदान  का

 निर्णय  करना  होगा  ।

 में  प्रस्ताव करता  हुं  कि  ४
 एक  और  उपबन्ध  अनुच्छेद  १९२

 पृष्ठ  १  की  पंक्ति  १९  में  कें  अधीन  जब  किसी  राज्य  विधान सभा  के

 )  के  स्थान  पर  of  किसी  सदस्य  की  अनुशंसा  उठ

 तो  उसे  राज्यपाल  को  निर्दिष्ट  करना  चाहिये  । the  Stateਂ  का
 नीति

 आदिष्ट  कर  दिया  जाये  ।  और  राज्यपाल  को  निर्वाचन  आयोग  की

 सम्मति  के  अनुसार  उसका  निर्णय  करना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  इस  संशोधन
 चाहिये  ।

 का  विरोध  किया  गया  है  ?

 अनुच्छेद  १०३  और  १९२  की  शब्दावली

 गृह-किये  TAT  राज्य  मंत्री  एक  सी  इन  में  केवल  इतना  अन्तर हैं  कि

 :  श्री मान्‌  |  अनुच्छेद  १०३  के  अन्तरगत  लोक  सभा  तथा

 राज्य  परिषद्‌  के  मामलों  को  राष्ट्रपति  को

 श्री  एस०  एस०  इस  खंड  २ में  निर्दिष्ट  करना  होता हे  और  राज्य  विधान

 उपखण्ड  भी  है  :
 मण्डलों  के  मामलों  को  राज्यपाल  को  निर्दिष्ट

 करना  होता  है  । “
 यदि  इस  सम्बन्ध में  कोई  प्रश्न  उठें

 कि  उपधारा  (१)  के
 उपबन्धों

 के  मुझे  यह  समझ  नहीं  आता  जब

 किसी  राज्य  विधान  सभा  का  कोई  भाग  क  तथा  भाग  ख  राज्यों  के  मामलों  का

 इस  प्रकार  का  सदस्य  बनने  के अनहूं  निर्णय  वहां  के  राज्य  पाल  निर्वाचन  आयोग

 हो  गया हूं  तो  उच्  प्रशन  का  निश्चय  करने  की  सम्मति  के  अनुसार  कर  सकते  ह  तो

 के
 c. iy

 ठ
 भाग  ग  राज्यों के राष्ट्रपति  को  निर्दिष्ट  किया  मामले  राष्ट्रपति  को

 जायेगा  और  उस  का  निश्चय  अन्तिम  क्यों  सौंपे  जायें  ?  में  यह  प्रस्ताव  करता  हूं

 होगा  ।  कि  राज्य  के  अधिपति  को  ही  चाहे  वह  मुख्य

 आयुक्त  हो  या  उप  राज्यपाल  हो  ये  प्रशन

 जहां  तक  इस  उपखंड  का  निर्दिष्ट  किये  जायें  और  वह  निर्वाचन  आयोग

 सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  की  सम्मति  ले
 कर

 उन  का  निर्णय
 कर

 दे  ।

 aq  में  इस  खण्ड  में  राष्ट्रपति  को  न  घसीटा  जाये  |

 के  स्थान  पर  of  the  State

 उपाध्यक्ष  महोदय :  क्या  कहीं का
 आदिष्ट

 करं  दिया

 जाये  |
 के  अधिपति  की  परिभाषा  दी  हुई  है  ?

 यहं  खण्ड  अक्षरशः  अनुच्छेद
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  श्रीमान  ।

 oR  से  लिया  गया  भाग  क  तथा  भागਂ  में  तो  केवल  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि
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 जब  निर्वाचन  आयकर  निर्णय  स्वेमान्य  धारा को  रखना  पड़ा  है  क्यों  कि  राष्ट्रपति  ही

 हैँ  तो  इस  में  राष्ट्रपति  को  लाने  की  कोई  राज्य  का  प्रयास  है  ।  जहां  तक  सदस्यों  की

 आवश्यकता  नहीं  ।  अनहूंता और उस के और  उस  के  बारे  में  निर्णय  देने  के

 प्रदान  का  सम्बन्ध  राष्ट्रपति  को  निर्वाचन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  राष्ट्रपति  को
 आयोग  की  सलाह  से  करना  पड़ता  हैं

 नहीं  चाहते  ,  किन्तु  स्थानीय  राज्यपाल  को
 a  और  औपचारिक  आदेश  राष्ट्रपति  को  ही

 चाहते  है
 ?

 देना  क्योंकि  वही  राज्य  का  अधिपति

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  क्योंकि  मुझेਂ
 मुख्य  आयुक्त  नहीं  ।  इस  के  लिये  मेरा  यही

 उत्तर है  ।
 एसा  प्रतीतਂ  होता  है  कि  अगले  खण्ड  में  यह

 सुझाव  दिया  गया  है  कि  राष्ट्रपति  पर  निर्वाचन  श्री  एस०  एस०  मोरे  :  में  मानता  हुं  कि

 आयोग  के  निर्णय  का  नियंत्रण  रहेगा  ।
 राष्ट्रपति  वास्तविक  अधिपति  जो  अपने

 डा०  काटजू  मुझे  खेद  है  कि  यह  संशोधन  कार्यकारी  पदाधिकारी  द्वारा  कार्य॑  करते  है  ।

 किन्तु इस  मामले  में  क्या  इस  काय॑  को
 उन

 के
 एक  गलत  धरणा  के  कारण  प्रस्तुत  किया  गया

 किसी  कार्यकारी  पदाधिकारी  को  नहीं  दे  सकते  ?
 सदन  को  विदित  है  कि  संविधान

 अनुच्छेद  २३९  के  अंतगर्त  प्रत्येक  भाग  ग  इस  प्रकार  संविधान में  हम  कोई  रूपान्तर  अथवा

 राज्य  पर  राष्ट्रपति  मुख्य  आयुक्त  या  उप  संशोधन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  भ्रमित  एक  ऐसा

 उपबन्ध  बना  रहे  हें  जिस  में  बिना  किसी
 राज्यपाल  ay  किसी  पड़ौसी  राज्य  के  राज्यपाल

 हानि  के  संविधान  से  अ्रलग  रास्ता  बन  सके  ।
 द्वारा  शासन  करते  मुख्य  आयुक्त  को  राज्य

 का  अधिपति  नहीं  क६  सकते  ।  किसी  भाग  ग  डा०  काटजू  :  कुछ  अधिक  न  कह  कर

 राज्य  के  मुख्य  आयुक्त  और  किसी  भाग  क  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  भाग  राज्य

 या  भाग  ख  राज्य  के  राज्यपाल  या  राज प्रमुख  प्धघिनियम  की  धारा  २६  की  कौर  प्राचीन

 में  एक  महत्वपूर्ण  अन्तर  है  ।  दूसरे  भाग
 ग

 करता  हूं  जिस  के  meta  भाग  ग  राज्य  की

 राज्य  की  बनावट  ऐसी  है  कि  भट्ठा  ग  राज्य
 विधान  सभा  द्वारा  पारित  किसी  भी

 अधिनियम  की  धारा  ३६  के  अधीन  मुख्य  नियम  के  बारे  में  मुख्या युक्त  द्वारा  स्वीकृति

 आयुक्त  की  नियुक्ति  राष्ट्रपति  द्वारा  की  जाती
 नहीं  दी  जा  सकती  |  केवल  राष्ट्रपति  ही

 हूं  और  जब  कभी  कार्यपालिका  सम्बन्धी
 कृति  दे  सकते  हैं  ।

 किसी  काम  के  बारे  में  मुख्य  आयुक्त  अपनी
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  हैं

 :

 मंत्रि-परिषद्‌  से  सहमत  न  हो  सके  तो

 मंत्रि-परिषद्‌  का  निर्णय  उसे  मान्य  नहीं  होता  २  इस  विधेयक  का  अग  |

 और  उस  विषय  को  राष्ट्रपति  के  निदेश  तथा  प्रस्ताव  स्वीकृत  झा  ।

 fara  के  लिये  उसे  निर्दिष्ट  करना  पड़ता  खंड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ॥

 भाग  ग  राज्य  अधिनियम  की  धारा  ३७  के
 खंड  ३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 अन्तरगत  मंत्रियों  को  राष्ट्रपति  नियुक्त  करता

 है  ।  मुख्य  मंत्री  को  राष्ट्रपति  नियुक्त  करता  है
 खंड  ४--(धारा  २२  का

 और  मुख्य  मंत्री  की  सलाह  से  राष्ट्रपति
 पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  :

 अन्य  मंत्रियों  को  नियुक्त  करता  है  ।  अतः  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 wa
 हम  राष्ट्रपति  को  इस  से  अलग  नहीं

 कर
 स  nq  LJ  पृष्ठ २

 पंक्ति  १७  the

 fA
 neil  ग

 952”  (“8 हमें  अनुच्छेद  203.0  के  अनुसार ही  इस
 Ist  day  of  Oe  id
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 ठाकुर  दास  सारन

 १  अप्रैल  PER  से  पहिले  श्रन्तर्कालीन
 १९५२

 से  दादों  को  निकाल

 दिया  जाये  संसद्‌  द्वारा  कुछ  अधिनियम  पारित  किये  गये

 थे  क्योंकि  यह  सदन  उस  समय  तक  बना  नहीं

 जैसा  कि  में  नें  पहिले  भी  बताया  था
 था  ।  उन  दिनों  भ्रन्तर्कालीन  संसद्‌  ही  इस  देश

 कि  भाग  ग  राज्यों के  पूर्ण  अ्रधिकारों
 में  से

 की
 सम्पूर्ण  प्रभुत्व  सम्पन्न  पंसद  थी  |  भाग

 ग

 राज्यों  दिये  जाने  वाले  ये  अधिकार
 ay  अधिकारों  को  ये  शब्द  कम  करते  हैं  ।

 उद्देश्यों  र  कारणों  के  विवरण  में  भी  इस  का  दृष्टि  में  भयंकर  पूर्वोदाहरण  ह  ।  इन

 उलेख  मिलता  है  |  इस  संशोधन को  पढ़ने  नये  अधिकारों के  wart  सम्पूर्ण  प्रभुत्व

 सम्पन्न  संसद्‌  द्वारा  पारित  विधानों  में  संशोधन
 के  बाद तो  ऐसा  प्रकट  होता  हैं  कि  इस

 सम्बन्ध  राज्य  सूची  तथा  समवर्ती  सूची  के
 करने  का  अधिकार  भाग  ग  राज्यों  को  नहीं

 दिया  गया  है  क्योंकि  यह  सिद्धान्त  के  प्रतिकूल मामलों से  है  ।  १  १९५२  के  बाद

 जो  विधान  बनाये  गये  हे  उन  तक  भी  भाग  क  है  ।  यह  कहना  कि  सम्पूर्ण  प्रभुत्व  सम्पन्न

 संसद्‌  द्वारा  पारित  भ्र धि नियमों  में  राज्यीय
 तथा  ख  राज्यों  के  अ्रधिकारों  का  विस्तार

 होता  है  ।  इस  विधेयक  के  प्रस्तावक  महोदय
 विधान  मंडलों  को  संशोधन  करने  का

 कार  ही  विचित्र  बात  है  |
 ने  भाग  ग  राज्यों को  भी  भाग  क  तथा  ख

 राज्यों  के  बराबर  लाने  का  प्रयत्न  किया  है  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :
 इस  में  र ग्राइचय

 जो  एक wads  ध्येय  मेरी  समझ  कोई  बात  नहीं  हूं  क्योंकि  भ्रनुच्छंद  २५४

 में  यह  बात  नहीं  आराई  कि  जब  श्राप  यह
 में  बिल्कुल  स्पष्ट  है

 कहते  हें  कि  राज्यों  में  कोई  अन्तर  नहीं  होना

 चाहिये  तो  १  अप्रैल  १९५२  से  पहिले  बनाये
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  यह  हो  सकता  है

 गये  विधानों के  बारे  में  तो  भ्र धि कार दे  दिये  कि  हम  ने  कोई  विधान  बनाया  हो  कौर  राज्य

 गये हैं  फिर  उस  के  बाद  के  बनाये  गये  विधानों  सरकार  उस  में  दोष  निकाले  ।

 के  बारे में  भ्र धि कार  क्यों  नहीं  दिये  गये  ।

 मं  मानता  हूं  कि  यह  उपबन्ध  बहुत  अच्छा  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ये  सभी

 है  झ्र  भाग  ग  राज्यों  के  अधिकार  बढ़  गये
 विधेयक  राष्ट्रपति  की  अनुमति  के  लिये  रक्षित

 g
 ज़

 तथा  पहिले  की  ग्रसेगा  वे  अधिक  भी  हो  किये  जाने  चाहियें  |  भ्रनुच्छेंद  २५४  (२)  में

 गये  हैं  ।  किन्तु
 १  ग्रहों

 CEKR  के  पहले
 इस  की

 व्यवस्था
 की

 गई  है
 ।

 भाग
 क  तथा

 तथा  बाद  में  पारित  किये  विधानों  के  बारे  में  भाग  ख  राज्य  भी  we  विधान  बना  सकते  हैं

 यह ह भ्रन्तर  तथा  अपवाद  क्यों  बनाया  गया  है  ।  जो  हमारे  द्वारा  बनाये  गये  विधान  के  प्रतिकूल

 मेरे  विचार  से  तो  दोनों  की  स्थिति  एक  सी  हो  सकता  है  |  किन्तु  उस  विधेयक  को  राष्ट्र

 हैं  ।  पति  को  प्रस्तुति  क  रक्षित  करना

 होगा  ।  यह  राज्य  भी  विधान  बनाने  की  क्षमता

 प्रस्ताव
 प्रस्तुत  रखते  हूँ  ।  ।  प्रदान  तो  केवल  समवर्ती  सूची

 gar  |  के  बारे  में  क्योंकि  राज्य  सूची  के  बारे

 रि  ा
 में  तो  इन  राज्यों  pid  घान  मंडलों  की  उचित

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  अनुच्छेद  २५१  एवं  सम्पूर्ण  अधिकार  हैं  ate  समवर्ती  सूची

 को  से  पसंद  करूंगा  |  ः  संशोधन  के  ग्रीन  के  मामलों  के  लिये  ग्रतुच्छेद  २५४  में  संरक्षण
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 की  व्यवस्था  की  गई  हूँ  ।  मेरा  तो  यही  निवेदन  श्री  एस०  एस०  मोरे  :  अप  से  सहमत

 हूं  कि  जव  भाग  क  तथा  ख  राज्यों  को  अधिकार  नहीं हूं
 ।

 में
 तो

 यही  कहूंगा  कि  हमारे

 दिये  जाते  हें  तो  भाग  ग  राज्यों  को  भी  वही  द्वारा  पारित  अधिनियमों  को  रह  कर  देना

 स्वीकार  दिये  जाने  चाहियें  |  इस  में  क्या  चाहिये  जिस  &  राज्य  विधान-मंडलों  को

 कठिनाई  @  |  विधान  बनाने  का  पूर्ण  अ्रधिकार  मिल

 जाये  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  अनुच्छेद  २५१

 पना  सीमा  क्षेत्र
 तथा  २५२  की  करार  अप  का  ध्यान  अ्राकषित  उपाध्यक्ष  महोदय

 खोने  के  बाद  भी  ?
 करना  चाहता  हूं  ।

 भी  एस०  एस०  मोरे  :  कुछ  खंड  ऐसे  है उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  भाग  ग  राज्य

 विधान  मंडल  कोई  विधान  बनाते  हूँ  तो  राष्ट्र  जिन  के  अधीन  राज्यीय  मामलों  के  बार  में

 पति  की  अनुमति  उस  पर  होनी  चाहिये  |  हमारा  सीमा  क्षत्र  बना
 रहता

 अरत  इस  स्थिति  में  राज्य  सूची  के  बारे  में  श्री  राघवाचारी :  :  यदि

 संसद  को  इस  बात  की  छट  है  कि  इस  के  द्वारा
 पुराने  अघिनियम  ग  की  धारा

 पारित  विधान  में  रूपान्तर  कर  सके  ।
 २२  देखें  तो  यह  प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।  इस

 अथवा  भाग  ग  राज्यों  में  अब  विधान  मंडल
 धारा  में  ऐसी  व्यवस्था  की  गई  है  कि  उन  सभी

 बन  गये  हें  तो  क्या  विधान  मंडलों  को  राज्य  मामलों  में  जहां  कि  राज्यीय  विधान  मंडलों

 सूची  से  सम्बन्धि क्र  मामलों  के  बारे  में  विधान
 द्वारा  पारित  किये  जाने  वाले  ग्रीवा  पारित

 बना  ।  सम्पूर्ण  अघिकार  नहीं  है  किये  गये  विधानों  की  तुलना  में  wag  द्वारा

 कि  ag,  असंगत  न  हो  ।  चाहे  वह  संगत  है  पारित  विधान  अतर्कसंगत  होते  ह  तो  ऐसी  स्थिति

 अथवा  अवगत  TAT  का  क्षेत्राधिकार  कम  नहीं  में  संसदीय  विधान  ही  लाग  रहता  है

 हो  जाता  |
 असंगति  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  न्योता  |

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  राज्यों में
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घारा  २२  से  ही  हमारा

 मंडल  बन  जानें  के  बाद  उन  मामलों के  बारे  में  सम्बन्ध है  ।  उस  उप  खंड  में  सभी  अवस्थी

 विधान  बनाने  कां  कोई  कार  संसद  को  क्‍्ताझ्ों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 नहीं  होगा  |

 डा०  काट  :  भाग  ग  राज्यों  कुछ
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तब  किस  प्रकार

 विधान  बनेगा  ?
 मंत्रालयों  के  कहने  पर  इस  विधेयक  में  यह

 खंड  इस  राडार  पर  रखा  गया  कि  यह
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  यह  निरसन  कर

 संविधान  २६  जनवरी  ReYo  को  लाग

 सकता  ।  मेरा  विचार  है  कि  जैसे  ही
 श्र  ae  भाग  ग  राज्य  ग्र धि नियम

 राज्यों  में  विधान  मंडल  बनाते ह  तो  हम  १  अ्प्रल  FEXR  को  लागू  हुमा  ।  उस  बीच

 कारी  कृत्य  हो  जाते  राज्य  सूची में  निहित  में  भाग  राज्यों  के  शासन  की  बागडोर

 सभी  मामलों  पर  पूरा  पूरा  अधिकार  हो  राष्ट्रपति  हाथ  में  थी  ौर  प्रत्येक  विधान

 जाता  है  ।  किन्तु  निरसन  करने  का  अधिकार
 इस  ससंद  द्वारा  बनाया  जाता  था  यह  संसद

 भी  हम  को  होना  चाहिये  ।
 तीनों  सूचियां-राज्य  समवर्ती

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 निरसन  करना  भी  संघ-सुची--के  बारे में  विधान  बना  रही थी

 विधान  बनाना  हैं  इन  मंत्रालयों  ने  कहा  कि  इस  बीच  के  समय



 ३७३  भाग  ग  राज्य  शासन  २३  फरवरी  १९५४  विधेयक  डेढ

 २६  जनवरी  PEYo  सेः १  भ्रप्रैल  १९५२  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्पा  यह  है

 :

 ४  विधेयक  का  रंग  बने  1.0 तक  संसद  द्वारा  कुछ  विधान  पारित  किये

 श्रीताल  te व तरीकत al गये  हें  जो  पूर्णतः  या  तो  राज्य  सुची  से  अथवा  ग्रा

 समवर्ती  सूची  से  सम्बन्धित  हूं  ।  हम  यहां
 खंड  ४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गधा  |

 घटनास्थल  पर  हें  झर  इन  मामलों  में

 अपने  राज्यों  में  विधान  बनाने  सम्बन्धी  खंड  ५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 मामला वाही  करेंगे  ।  इस  प्रकार
 e =

 खंड  धारा  ३३  क  को
 रखा  गया है  "१  भ्रप्रैल  PEAR  के  बाद बे  |

 अन्य  राज्यों--भाग  क  भाग  ख

 तथा  भाग  ग  राज्यों  के  बारे  में  भी  इसी  प्रकार  श्री  एन०  uso  जोशी

 में  प्रस्ताव  करता  हूं का  मामला  हैं  ।  हम  को  इसे  इसी  तिथि
 bas

 में  रखना  पड़ा  है  ताकि  इस  की  व्यवस्था  की  पृष्ठ  २  पंक्ति  ३९  में

 के  स्थान  पर जा  सके  ।  दोष  पर  तो  संविधान  लागू  होता

 xr  ।  माननीय  मित्र  To  ठाकुर  दास  )  शब्द  रखा  जाये  |

 ७
 भार्गव  से  मेरा  यह  विनम्र  निवेदन  हू  कि

 पृष्ठ  २  पंक्ति  ४१  में

 वे  इसे  एसा  ही  रहने  दें  क्योंकि  राज्य  सुची  के  स्थान  पर

 के  बारे  में  १  १९५२  के  बाद  कोई
 )  शब्द  रखा  जाये  |

 विधान  पारित  करने  का  क्षेत्राधिकार  संसद
 पृष्ठ २  में

 को  नही ंहै
 ।  समवर्ती

 सूची
 के  बारे  में

 पति  को  शझ्रधिकार  तथा
 राज्य  विधान  (१)  पृष्ठ  ४४५  म  langu-

 ageਂ  (  भाषा  )  के  स्थान  पर
 मंडलों  का  भी  इस  से  सम्बन्ध  रोक  यदि

 and  English  languagesਂ
 वर्ती  सूची  से  सम्बन्धित  कोई  विधान  परिवर्तित

 तथा  अंग्रेजी  )
 शब्द  रखे

 होना  है  तो  यह  वांछनीय  है  कि  उसे  परिवर्तित
 तथा

 करने  का  अघिकार  केवल  संसद  को  ही  होना  ~

 राष्ट्रपति  तो  वास्तव  में  भाग  ग  राज्यों  (२)  पंक्ति  ४८  मैं  English

 के  प्रशासनीय  भ्र धि पति  मेरा  fare  languageਂ  )  के  स्थान

 निवेदन  है  कि  यह  विधेयक  एसा  ही  छोड़  पर  Hindi  and  English

 देना  चाहिये  |  languagesਂ  भ्रंग्रेजी

 भाषायें  )  शब्द  रख  जायें  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  निवेदन  ह  कि

 जो  बात  माननीय  गृह  मंत्री  जी  जब  इस

 पृष्ठ  २,  पंक्ति  १७  विधेयक  पर  विचार  हो  रहा  हिन्दी  के

 the  1st  day  of  April  1952”  (“2  सम्बन्ध  में  बतलाई  उस  पर  पूरी  तरह

 प्रप्रैल  १६५२  से  पहलेਂ
 )  शब्दों  को

 निकाल  विचार  करने  पर  में  इस  परिणाम  पर

 दिया  जाए  |
 पहुंचा हूं  कि  बहुत  अच्छा  होता  यदि

 माननीय  गृह  मंत्री  जी  ३३  को

 प्रस्ताव  प्रस्वीकृत  हुआ
 i  धारा  ३३  ए  कह  कर  दुरुस्ती  के  लिए
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 विधेयक  ३७६

 इस  सभाभवन  में  प्रस्तुत  न  करते  ।  उसका
 लोग  ही  नहीं  बल्कि  ९९  प्रतिदिन  लोग  हिन्दी

 मूल  कारण  यह  =  कि  जो  सन्‌  १९५१  को  पुरी  तौर  से  समझते  हिन्दी

 का  गवर्नमेंट  आफ  पाट  सी  स्टेट्स  एक्ट हूं  में  ही  वहां  विधान  बनाये  att  चाहियें  ।

 उसकी  धारा  ३३  (१)  में  उल्लेख
 क्योंकि  संविधान  की  धारा  ३४८  में  यद  स्पष्ट

 मिलता  मेरा  निवेदन  यह हूं  कि  इस  घारा
 रूप  से  इसका  उल्लेख  मिलता  है  ।  तो  इस  सभा

 ३३  में  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गना हूं  भवन  को  यह  पुरा  अधिकार हे  कि  ag  यह

 अनुच्छेद  ३४८  के  उपबन्धों  के
 कायदा  बनाये  कि  पाट  सी०  स्टेट्स  में  जो

 हुए  ।”  संविधान  के  अनुच्छेद  ३४८  में
 भी  विधान  बनेंगे  या  विधेयक  प्रस्तुत  होंगे

 जो  कुछ  कह  गया  हूं  उसी  के  अनुसार  वे  हिन्दी  में  प्रस्तुत  होंगे  और  हिन्दी  में  ही

 पार्ट  सी  स्टंट्स  में  काम  तो  यदि
 स्वीकृत  किये  जायेंगे  ।  तो  इस  तरफ  तो

 qe  सी०  स्टेट्स  में  संविधान  के  अनुच्छेद
 कछ  विचार  किया  जा  सकता  बजाये  इसके

 ३४८  के  अनुसार  काम  चलने  वाला  है  तो  कि  जो  संविधान में  हिन्दी  में  करने  को  कहा

 में  समझता
 हूं  कि  कोई  आवश्यकता  नहीं  है

 गया है  उसको  अंग्रेजी  में  करने  को  कहा  जाय

 किस  बात  की  कि  घारा  ३३  ए  सुधार  के
 इसकी  तो  मुझे  कोई  आवश्यकता  प्रतीत  नहीं

 लिए  हस  सभा  भवन  में  प्रस्तुत  की  जाए
 होती  कि  अभी  जो  कुछ  मौजूदा  विधान  में

 क्योंकि  जो  धारा  हस  सभा  भवन  के  समक्ष
 हूं  उसको  दोबारा  कहा  जाय  ।  इस  के  बजाये

 प्रस्तुत  की  गयी  हें  संशोधन  के  उसमें  इस  बात  की  आवश्यकता  महसुस  की  जाये

 हूबहू  बातें  कही  गयी  हें  जोकि
 कि  वहां  के  सारे  विधेयक  हिन्दी  में  ही  बनें

 संविधान  की  धारा  ३४८  (१)  अगर  ३४८  और  उनको  हिन्दी  में  ही  स्वीकार  किया

 (३)  में  कही  गई  हैं  या  यों  कहा  जाए  जायें  ।  उपाध्यक्ष  जो  मेरा

 कि  जो  बातें  संशोधन  के  लिए  रखी  गयी  ~
 संशोधन  इस  घारा  मं  है  वह  यह  है

 हैं  वहू  ठीक  वही  हें  ज़ौ  कि  धारा  CS  कि  बजाय  इसके  कि  जैसा  कि  अभी

 (१)  और  (३)  में  संविधान  में  तो
 संविधान  में  है  वहां  के  विधेयक  अंग्रेजी

 जब
 कि  पार्ट  सी  स्टेट्स  ऐक्ट  की  धारा

 ह
 रे

 में  होना  यह  चाहिये  कि  वह  हिन्दी  में

 में  स्पष्ट रूप  से  लिखा  है  तो  फिर  क्या
 प्रस्तुत  किये  जायें  और  हिन्दी  ही  में  स्वीकार  हों  ।

 आवश्यकता  कि  इस  तरह  की  धारा
 हां  विधेयक  नहीं  की  प्रादेशिक  भाषा

 संशोधन  के  इस  सभा  भवन  के
 में  बनते  हैं  तो  उनका  अनुवाद  हिन्दी  में

 सामन  प्रस्तुत  की  जाए  |  ऑर  क्योंकि
 किया  जाए  ।  अर  अंग्रेज़ी  में  भी  किया

 इसकी  आवश्यकता  नहीं  हालत  मेरा
 जाए  इस  तरह  का  मेरा  संशोधन

 तो  नम्र  निवेदन  यह  है  बजाये  इसके
 है  ।  मेरा  नम्र  निवेदन  है  कि  इस  संशोधन

 कि  इस  धारा  को  जैसा  ही  को  माननीय  गृह  मंत्री  जी  स्वीकार  करें

 रखा  यह  बहुत  अच्छा  हो  कि

 यह  सभा  भवन  इस  बात  पर  विचार
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत

 करे  कि  इस  धारा  को  पाट  सी  हुए

 स्टेट्स  के  लिये  संबोधित  रूप  में  क्यों  न  रखा
 डा०  काटजू  :

 माननीय  मित्र

 जाये  ।  जितनी  भी  पार्ट  सी  स्टेट्स  हैं  उन  में
 अधिनियम  की  धारा  ३३  तथा  विधेयक

 से  एक  आध  को  छोड़  कर  बाकी  सब  राज्यों
 के  खंड  ३३  क  नहीं  देखा  भाग

 ग
 राज्य

 में  हिन्दी  ही  प्रचलित  हैं  और  वहां  अधिकांश  अधिनियम  की  धारा  ३३  के  अनुसार  faa



 ERCIC)  भाग  ग  राज्य  दावा  २३  फरवरी  १९५४  )  विधेयक  ३७८:

 |  डा०  काटजू |

 भाषा  के  स्थान  प खंडों  में  कार्यवाही  हिन्दी  अथवा  अंग्रेजी  हिन्दी  भाषाਂ  शब्द

 आदिष्ट  करन  सम्बन्धी  सभी  संशोधनों अथवा  प्रादेशिक  भाषाओं  में  हो  सकती

 किन्तु  इतना  स्पष्ट  हैं  कि  ag  सब  are  अस्वीकृत  हुए  ।

 धान  के  अनुच्छेद  ३४८  के  उपबन्धों  के  अनुसार
 ध् *

 ही  होगा  |  अनुच्छेद  ३४८ के  अनुसार
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  की  भाषा  अंग्रेजी  होनी  चाहिये  ।
 खंड  ६  इस  विधेयक  का  अंग  बने  12.0

 विषय  से  सम्बन्धित  वाद  विवाद  हिन्दी  तथा

 जा  सकता
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ॥

 प्रादेशिक  भाषाओं  में  किया

 खड  ६  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  ।
 फिर  हमें  यह  बताया  गया  ठ  tt

 खंड  ७  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  | धान  के  अनुच्छेद  ३४८  के वत्त॑मान  रूप  में

 क
 शुरू  में  ही  इसका  उल्लेख  किया  गया  है  कि

 खंड  é—— (FE धारा  ३९क  तथा  ३९ख
 विधेयक  अंग्रेजी  भाषा  में  होने  चाहियें  तथा

 की  निधि ष्टि  )

 अधिनियम  भी  अंग्रेजी  Ty  में  ही  पारित
 डा०  काटजू  का  निम्न  संशोधन  स्वीकृत

 हों

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  पृष्ठ  ३,  पंक्ति  २२  तथा  खेदे

 माननीय  मंत्री  के  द्वारा  ae  चाहते  हें  कि  संसद  sum  as  the  President

 यह  उपबंध  करे  कि
 अंग्रेजी  के  स्थान  पर  may,  by  order,  determineਂ

 हिन्दी  हो  ।  राशि  जो  अपने  आदेश  के

 डा०  काटजू  :
 भाग

 ग
 राज्यों  के  लिये

 निश्चित  sect  के  स्थान  पर

 sums  as  may,  from  time
 ऐसा  करने  के  लिये  में  तेयार  नहीं  हूं  ।  अनुच्छेद

 to  time,  be
 ३४८  को  हमें  सभी  के  ऊपर  लागू  करना  चाहिए

 determined  by

 Law  made  bythe  Legislative
 भाग  ग  ज्यों  को  साथ  ही  साथ  में  उस  स्तर

 Assembly  of  the  Stateਂ  धन
 पर  रखना  चाहता  हं  जिस  पर  कि  भाग  क

 जो  समय  राज्यों  के तथा  भाग  ख  राज्य  हें  ।  यदि  कोई  विधेयक

 at  हिन्दी  अथवा  किसी  oraferer  भाषा  जैसे  विधान-मंडलों  द्वारा  बनाये  गये  विधानों

 के  द्वारा  निश्चित
 ये  शब्द  रखे  जाये  |

 कूर्गी  में  प्रस्तुत  करना  चाहते  हूँ  तो  एसा  क  रना

 आप  की  eer  पर  निभा  हे  ।  प्रादेशिक  भाषा

 में  आप  इसे  पारित  भी  कर  सकने  हैं  किन्तु  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 इसका  अधिकृत  अनुवाद  आप  at  अंग्रेजी
 ८,  संबोधित  wy  में  विधेयक

 में  भी  कराना  चाहिये  ।  यही  इसका  सार
 का  अंग  रद् |

 और  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  भाग  क  तथा

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  | भाग  ख  राज्यों  के  लिये  जो  चीज़  हितकर  2

 वेह  भाग  ग  राज्यों  के  लिये  भी  काफी  हितकर  खंड  :८,  संबोधित  रूप  में  विधेयक  में

 होनी  चाहिए
 जोड  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  खंड  १  में पृष्ठ  Xs  पंक्ति  ३४,  ४१,  ४५  तथा  ४८

 में  अंग्रेजी  '  के  स्थान  पर  तथा  के  स्थान  पर  करना  चाहिये  ।
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 प्रारूप  तेयार  करने  वाले  स्तान के  किसी  अन्य  भाग  के  शहरी  क्षेत्र  के म॑  समझता  हूं
 |

 द्वारा  यह  ठीक  कर  दिया  जायगा  ॥  अतिरिक्त  किसी  क्षेत्र  में  एसी  सम्पत्ति

 as  विधेयक  का  अंग  बना  लिया
 का  ग्रन्थकार  व्यक्त  किया  जिसक

 इस प्रयोजन के  केन्द्रीय
 गया

 सरकार  सरकारी गजट  में  प्रकाशित  की

 dam  तथा  अधिनियमन  सुत्र  विधेयक  मे

 हो  ।  शहरी  क्षत्र  की  परिभाषा  के  अत सार
 se  दिये  गये  |

 उस  में  नगरपालिका

 डा०  काट  :  म  प्रस्ताव  करता
 fafa,  श्नसुचित  क्षेत्र  टाउन

 गमक  संबोधित  रूप  में
 उप  नगर  समिति  तथा  छावनी

 पारित  कि  जाए  लित  किये  गये  थे  ।  उस  समय  की

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह  ह  तियों  पर  विचार  करके  यह  बनाई

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  गई  थी  ।  सदन  को  याद  कि  पजाब

 अज  राज्य  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  लोंगों  की
 किया  जाय  |

 तथा  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  अन्य  भागा

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 निवास  करने  वाले  पश्चिमी  पंजाब  के  लोगों

 ee
 कृष्य  भूमि  तथा  देहात  के  मकानों  क

 दावों के  सत्य  पन  के  लिये  एक  विधान  बनाया विस्थापित  व्यक्ति

 अनुकरण  विधेयक  था  ।  इसलिये  उस  समय  ae  निर्धारित किया

 गया  था  कि  बाहरी  क्षेत्रों  में  स्थित  सभी  get
 पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०

 तियों  के  दावों  पर  दाव  की  परिभाषा  की
 प्रस्ताव*  करता  ह

 उपधारा  (१)  के  अनसार  विचार  किया

 विस्थापित  व्यक्ति  )  जायगा  |  उन  सम्पत्तियों  के  सम्बंध  जो

 geo  के  अ्रन्तगंत  लम्बित  कुछ
 ऐसे  शहरी  क्षेत्रों  के  बाहर  यह  घोषण

 कार्यवाहियों  के  जारी  रखने  तथा  तत्संबंधी
 की  गई  थीं  सरकार  श्रघिसूचना  जारी

 Nb ब  विषयों  का
 उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर

 थ  वल  eet  SINE  we  साए  करेगी  तथा  ऐसी  सारी  सम्पत्तियों  को  fay

 ही  satan  जा  सकता  है  ।  मेरा  यह  विचार  बड़  बड़  Vivo?  तलिका  में  समिति

 ह  कि  एक  और  अधिक  व्यापक  विधेयक  काफी  विकसितਂ  और  लगभग  निरोध  धन

 प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिये  था  जिस  में  ये  के  समान ही  हैं  ।  अब  तक  हमਂ  ने  जो  हिसाब

 सब  मामले  आ  जाते  ।  इस  विधेयक  में  बहुत
 लगाया  हूं  उस  के  अनुसार  ऐसा  प्रतीतਂ  होता

 थोड़े  से  मामले  आयेंगे  ।  हू  कि  ग्रामीण  कृषकों  को  अधिक  ऊंचे  पैमाने

 पर  ही  प्रतिकर  मिलने
 कौ

 संभावना  है  ।

 इस  में  कुछ  कमियां  रह  गई  हें  ।  सब  से  जिस  आधार  पर  हम  ने ने  पंजाब  में

 पहले  में  माननीय  मंत्री  से  स्वयं  एक  संशोधन  स्थायी  संस्थापन  किया है  और  जिसे  पश्चिमी

 करने  का  अनुरोध  करूंगा  जिस  से  नगरीय  पाकिस्तान  के  अन्य  भागों  के  शेष  किसानों

 त्रोंਂ  की  परिभाषा  में  सिंध  की  सफाई  पर  भी  लागू  करने  का  हमारा  विचार  हूं  उस

 समितियों  के  क्षेत्र  भी  सम्मिलित  हो  जायें
 |  के  अनसार  ग्रामीण  दावेदारों  को  अधिक

 निर्वाचित  समितियां  पंजाब  की  छोटीਂ  मिलने  की  सम्भावना  है  ।  उदाहरण  के

 नगर  समितियों  के  समान  ही  art  करती  लिये  पंजाब  में  दत  एकड़  भूमि  के  स्वामी

 थीं  ।  इन  सफाई  समितियों  के  सम्बन्ध  में  को  ot  एकड  कमी  मिल  गई  है  i  मान  लीजिये

 124  P.s.D
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 केवल  ऐसे  व्यक्तियों  के  छोट  छोटे  मकानों  को  कुछ  mac पत्र  जिन  में  से  कुछ
 का

 छोड़  दिया  गया  था  जिनको  भूमि  दी  जा  चुकी
 सत्यापन  हो  गया  तथा  कुछ  शेष  कुछ

 थी  ।  इन  दावों  का  मूल्यांकन  करने  में  कोई  दावे  खो  गये  थे  ।  हमने  ऐसे  लोगों  को  दावों

 की  द्वितीय  प्रति  भेजने  का  अवसर  दिया
 विभेद  नहीं

 गया  था  ।  सभी  मकानों

 का  मूल्यांकन  करने  के  लिये  एक  से  ही  नियमों  वर्तमान  विधेयक  में  सभी  दावों  के

 तथा  उसूलों  का  पालन  किया  गया  था  ॥
 पन  का  उपबंध  किया  गया  वे  चाहे १७  मई

 PER  को  लम्बित  रहे  हों  अथवा  खो  गये
 तीन  वर्षों  जब  से  REXo  का

 हों  तथा  उन  की  द्वितीय  प्रतियां  भेजी  गई  हों
 यह  अधिनियम  लागू  हमने  दावों  की  एक

 अथवा  सत्यापन  से  रह  गये  हों  अथवा  दी  गई
 बहुत  बड़ी  संख्या  सत्यापन  किया  है  ।

 हि
 अवधि  में  उन  के  नवीकरण  का  आवेदन  पत्र

 कुल  ,YO,000  दाव  पेदा  किय  गये
 प्राप्त  ग्रा  हो  अथवा  एसा  कोई  भी  आवेदन

 जिस  में  से  ३,६०,०००  दावे  ठीक  पाये  गये  |
 पत्र  न  प्राप्त  करा  हो  |  इस  प्रकार  इसके

 मूल  अधिनियम  १  मई  REXo  को  लागू
 यक  में  हमने  उस  शभ्रधिसूचना  की  तुलना  में

 था  जो  १७  मई  FEXR  तक  लागू  रहा  जिसके

 अ्रधिक  उदारता  से  काम  लिया  है  जो
 हमनें

 पहचान  उसकी  अवधि  सीमा  एक  ag  के  लिये
 REYXo  के  शझ्रधिनियम  के  समाप्त  होने  पर

 १७  मई  १९५३  तक  कौर  बढ़ा दी  गई  ।  जारी  की  तथा  जिसमें  कुछ  प्रकार

 मूल  अ्रधिनियम  के  १४  जून  R&xo
 के  दायरों  के  सत्यापन  के  उपबंध  करने  का

 आवेदन  पत्र को  एक  अधिसूचना  के

 वादा  किया  था  ।  वास्तव  में  किसी  भी  ऐसे
 आमंत्रित  किये  गये  थे  तथा  १  जुलाई  १९४५०

 दावे  का  सत्यापन  हो  सकेगा  जो  पुराने
 से  ले  कर  ३०  सितम्बर  १९४५०  तक  तीन  मास

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  सत्यापन  से  रह  गया

 का  समय  आवेदन  पत्र
 भे  जने  के  लिये  निर्धारित

 किया  गया  था  ।  परन्तु  वास्तव में  ३१

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  :
 १९४५२  अ्रर्यात्‌

 ४  मास  के  स्थान

 yy
 बनाया

 वो

 सरन
 अधिसूचना  में  उपबंध

 11.0  थक
 जो  समय  समय  राज्यों

 के

 ६  मास  त्राल धक
 विधान-मंडलों  द्वारा  विधानों

 ड द्  Tr, “4  | च  सदा  रीवा  किसी  grater  भाष  जसे

 के  द्वारा  निश्चित  ये  शब्द  रखे  जाये  ।

 कर्मी  में  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  तो  ऐसा  क॑  रना

 आप  वी  स्वेच्छा  पर  निसार  हूं  ।  प्रादेशिक  भाषा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  र्चिचत  यह में  आप  इसे  पारित  भी  कर  सकने  हैं  किन्तु

 इसका  अधिकृत  अनुवाद  आप  वों  अंग्रेजी
 ८,  संशोधित  रूप  में  विधेयक

 में  भी  कराना  चाहिये  ।  यही  इसका  सार
 का  अंग

 और  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  भाग  क  तथा

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 भाग  ख  राज्यों  के  लिये  जो  चीज़  हितकर  है

 as  ,  धत  रूप  में  विधेयक  में
 ag  भाग  ग  राज्यों  के  लियें  भी  काफी  हितकर  i)  सं

 जोड  दिया  गया  |
 होनी  चाहिए  |

 पृष्ठ  २,  पंक्ति  ३४,  ४१,  ४५  तथा  ४८  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  खंड  १  में

 के  स्थान  पर  करना  चाहिये  ।

 में  अंग्रेजी  के  स्थान  पर  तथा
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 श्री ०0  पी०  जेन  :  सडन  के  इस  पहल  जा  सकेगा  |  हमने  एसे  हर  प्रकार  के  वर्या
 पर  at  म॑  ने  विचार  नहीं  किया  है  ।  यदि  का  प्रबंध  कर  दिया है  जिसने  पुनर्निरीक्षण

 माननीय  सदस्य  विधेयक  के  लम्ब  दीपक  पर  पत्र  पेदा  किया  था  परन्तु  उसका  सत्यापन  नहीं

 ध्यान  देंगे  तो  उन्हें  ज्ञात  होगा  कि  विस्थापित  हो  सका  अथवा  जिसको  पुनर्निरीक्षण गा
 [  यक्ति  (  )  १९४०  के

 पत्र  पेश  करने  का  अधिकार था  परन्तु
 ta  लम्बित  कुछ  कार्यवाहियों को  जारी  रखने  नियम  के  समाप्त  हो  जाने  के  कारण  जो  ऐसा

 का  ही  इस  विधेयक  में  उपबंध  किया  गया  है  ।  नहों  कर  सकती  था  झ्रथवा  जिसे  भविष्य  में

 इस  विधायक
 का  उद्देश्य  केवल  उस  कायें  को  पुनर्निरीक्षण  ण-पत्र  पेश  करने  का  अ्रधिकार

 पुरा  करना  है  जो  पुराने  अधिनियम  के  प्राप्त  होन  वाला  था  |

 पूरा  नहीं  किया  जा  सका है  ।

 इसके  अतिरिक्त  एक  कौर  खण्ड

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  का  सम्बन्ध

 निरीक्षण से  पुरान  कानून  में  पुर्नानरीक्ष ण

 ५  (2)  जिसमें इस  बात  का  उपबंध

 किया है  fe  भ्र साधारण  मामलों  मुख्य

 पत्र  पेशा  करने  का  एक  उपबंध  था  |  कुछ
 निबटारा  अ्रायक्त  स्वयं  अपनी  इच्छा  से

 पुनर्निरीक्षण  पत्रों  पर  १७  मई  १९५३
 निरीक्षण  कर  सकते  हैं  ।

 विचार  नहीं  किया  जा  सका  था  ।  एसे  आवेदन

 पत्रों  की  संख्या  ७,०००  है  ।  ऐसे  पुर्नानरीक्षण  इस
 विधेयक  के  उपबन्ध  बनाने  में  मे

 cal  का  निर्णय  करने  का  भी  उपबंध  इस  ने  इस  बात  का  ध्यान  रखा  है
 है

 कि  प्रत्येक

 विधयेक  में  किया  गया  है  जो  १७  मई  Fe4R  संभावना  का  प्रबन्ध  कर  दिया  जाये  ।  सदन

 को  लम्बित थे  ।  कुछ  ऐसे  मामले  थे  जिन  में  को  यह  भी  ज्ञात  है  कि  हम  ने  एक  मंत्रणा

 १७  मई  १९४५३  को  अवधि  सीमा  की  afar  समिति  fara  की  है  तथा  मे ंने  मंत्रणा

 तिथि  नहीं  गजर  चकी  तथा  इस  समिति  से  casa  लिया  था  कि  क्या  वे

 के  पीड़ित  व्यक्ति  को  पुर्नानिरीक्षण  पत्र  पेश  पुराने  अधिनियम  के  अंतगर्त  कोई  ऐसी  लम्बित

 का  अ्रधिकार  प्राप्त  था  परन्तु  कार्यवाही  बता  सकते  हैं  जो  गई  हो
 |

 ae  हा  जाता  कई  अप  Lave  tae

 तो  पहले  किसी  विद्यमान  चीज़  के  अतिरिक्त
 म

 सदन
 को

 बताना  चाहता  हूं  कि

 बद  बड  बर
 भी  ऐसी  कायंवाही

 ही  बनाया  जा  सकता  है  ।  मेरा  यह  विचार

 हूं  कि  एक  और  अधिक  व्यापक  विधेयकਂ  काफी  विकसितਂ  आर  लगभग  नारायण  क्षत्र

 के  समान  हीਂ  ए  अब  तक  हमਂ  ने  जो  हिसाब प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिये  था  जिस  में  ये

 सब  मामले  आ  जाते  ।  इस  विधेयक  में  बहुत
 लगाया  है  उस  के  अनुसार  एसी  प्रतीत  होता

 थोड़े  से  मामले  आयेंगे  ।  @  कि  ग्रामीण  कृषकों  को  अधिक  ऊंचे  माने

 पर  ही  प्रतिकर  मिलने  की  संभावना  हैं  ।

 इस  में  कुछ  कमियां  रह  गई  हं  ।  सब  से  जिस  आधार  पर  हम  ने  पंजाब  में

 पहले  में  माननीय  मंत्री  से  स्वयं  एक  संशोधन  स्थायी  संस्थापन  किया  है  और  जिसे  पश्चिमी

 करने  का  अनुरोध  करूंगा  जिस  से  पाकिस्तान  के  अन्य  भागों  के  झष  किसानों

 की  परिभाषा  में  सिंध  की  सफाई  पर  भी  लागू  करने  का  हमारा  विचार  हूं  उस

 समितियों  के  क्षेत्र  भी  सम्मिलित  हो  जायें  ।  के  अनसार  ग्रामीण  दावेदारों  को  अधिक

 ये  निर्वाचित  समितियां  पंजाब  की  छोटी  मिलने  की  सम्भावना  ह  ।  उदाहरण  के

 नगर  समितियों  के  समान  हीं  कार्य  करती  लिये  पंजाब  में  दस  एकड़  भूमि  के  स्वामी

 थीं  ।  इन  सफाई  समितियों के  सम्बन्ध  में  की  197  एकड  कमी  मिल  गई  है  ।  मान  लीजिये ५

 12<  Pys.D
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 ए०  पी०

 मेँ
 यह  विधेयक  केवल  उन  कार्यवाहियों  के  लिये

 श्री  नन्द  लाल  wat

 बनाया  गया  है  जो  पुराने  अधिनियम  के  पूछना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  व्यक्तियों  के  दावों

 के  सम्बन्ध  में  zat  किप  जाने  वाला  ः  जो
 अंतगर्त  अधूरी  रह  गई  हें  ।  में  निवेदन  करना

 पुराने  अधिनियम  के  समाप्त  होते  सीमा
 चाहता हूं

 कि  हम  ने  एक  अन्तिम  तिथि

 पार  कर  के  भारत  को  ओर  आ  गये  हूँ  ?
 निर्धारित  की

 है  चूंकि  हम  चाहते  थे  कि  सारे

 सत्यापन  किये  हुए  दावे  एक  ओर  हों  तथा  श्री  ए०  पी०  जैन  :  अभी  में  कुछ  नहीं

 दूसरी  ओर  सारी  सम्पत्ति  हो  जिस  का  कह  सकता  |  यह  विधेयक  ऐसे  व्यक्तियों  के

 वितरण  इन  दावेदारों  में  करना  है  और  तब  सम्बन्ध  में  नहों  हूँ  ।

 एक  योजना  बनाई  जाये  जिस  के  अनुसार  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  क्या
 में

 जान

 सारी  सम्पत्ति  का  दावेदारों  में  बटवारा  क्रिया  सकता  हूं  कि  इस  अधिनियम  के  समाप्त  होने

 जा  सके  ।  यदि  दावे  लगातार  आते  ही  रहें  के  पश्चात  आने  वाले  व्यक्तियों  की  संध्या

 पहले  आने  वाला  या  बाद  में  आने
 कितनी है

 ?

 वाला  अपने  दावे  पेश  करता  जाये  तो

 पूति  की  कोई  योजना  संभव  न  होगा  |
 इस  प्रकार  आने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या

 में  उन  लोगों  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रत्याभूत
 बहुत  नहीं

 है
 ।  बहुत  थोड़े  व्यक्ति  आधे  हैं

 नहीं  दे  हूं  जो  दावे  पेश  करने  की
 परन्तु  हमारे  पास  कोई  रिका  नहों  है ं।

 अन्तिम  तिथि  के  पश्चात्‌  आये  a
 जो

 श्री  नन्द  लाल  wat  और  भी  दावे भविष्य  में  आ  सकते  हैं  ।  यदि  क्षति  की

 कोई  भी  लागू  करना  है  तो  यह  हूं  जो  va  तिथि  के  पहले  नहों  पेश  किये

 गये  क्या  में  जान  हुं  कि  क्या  इन यक  है  कि  हमारे  पास  एक  ओर  जम  की

 के  लिये  भी  कोई  प्रबन्ध  किया  जाये  गा  ?
 संख्याएँ  हों  तथा  दूसरी  ओर  नाम  की  संख्याएं

 गें  ।  यदि  हमਂ  नाम  कीਂ  संख्याओं  के  सम्बन्ध

 चत  नहीं  हो  सकते  हें  तो  हम  ठाकुर  दास  भागव  :

 वे  ढाने  निए योजना  भी  नहीं  बता  सकते  हे
 जो  समय  समय  राज्यो

 F

 विधान-मंडलों  द्वारा  बनाये  विधानों
 are  >  ay  अश्वा  क्रिस  प्रादेशिक  भाषा  जेसे

 |  द्वारा  निश्चित  ये  शब्द  रखे  जाये  |

 फर्गी  में  प्रस्तुत  करना  चाहते  तो  ऐसा  क  रना

 आप  बी  aes  पर  निर्भर  है  ।  प्रादेशिक  भाषा

 में  आप  इसे  पारित  भी  कर  सकते  हें  किन्तु  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 इसका  अधिकृत  अनुवाद  आप  कों  अंग्रेजी
 C  संशोधित  में  विधेयक

 ज
 में  भी  कराना  चाहिये  ।  यही  इसका  सार

 का  अंग  वे

 और  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  भाग  क  तथा

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 भाग  ख  राज्यों  के  लिये  जो  चीज़  हितकर  है

 भाग  ग  राज्यों  के  लिये  भी  काफी  हितकर  खंड  L,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में
 वह

 होनी  चाहिए  ।  जोड  दिया  गया  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड १  म
 पृष्ठ

 पंक्ति  ३४,  ४१,  ४५  तथा  ४८

 के  स्थान  पर  ४ श रण  करना  चाहिये  |

 में  अंग्रेजीਂ  के  स्थान  पर  तथा  अग्रणी
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 श्री  अमर  नाथ  एक  वस्तुत  विवरण  हम  माननीय  मंत्री  की

 श्री  बसन्त  कुमार  श्री  सेवा  में  प्रस्तुत  कर  चुके  है  ।  में  आप  को

 रोहिणीਂ  कुमार  डा०  उस  में  से  कुछ  उद्धरण  सुना  देना  चाहता हूं  ।

 राम  सुलग  लाला  अचिन्त

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :

 मंत्री  महोदय सरदार  हुक्म  श्री

 एन ०  सी'०  श्रीमती  से  बातचीत  करने  के  पश्चात्‌  स्थिति  स्पष्ट

 सुचेता  कृपाल नि  प्रस्तावक  हो  गई  हँ
 |

 ऐसी  बात  नहों है  कि
 जिन  लोगों

 की  सम्पत्ति  सफाई  समिति  के  क्षेत्र  में  थी की  प्रवर  समिति  को

 सौंपा  जाये  और  इसे 2  मार्च  उन्हें  कोई  प्रतिकर  नहीं  feat  waar  |

 इस  के  जैसा  माननीय  मंत्री  ने
 १९५४  तक  अपना  प्रतिवेदनਂ

 प्रस्तुत  करने  का  अनुदेश  दिया
 बताया  उन्हें  उन  लोगों  at  अपेक्षा  जिन

 जाय
 ND  सम्पत्ति  नगरीय  क्षेत्रों  में  है  कुछ  अधिक

 a  मिलने  at  सम्भावना  हं  ।  यदि  ऐसी i

 हू  तो  फिर  यह  संशोधन  क्यों  किया
 यद्यपि  यह  एक  अनुपूरक  विधेयक  है  तथा

 जाये  ?  यदि  माननीय  मंत्री  यह  बात  स्पष्ट
 जेसा  कि  माननीय  मंत्री  द्वारा  बताया  गया

 न्
 @)  लगभग  ३०००  से  ४०००  मामलों  का

 कर  दें  तो  सम्भवतः  इस  अंश  पर  अपग्रह

 किया  जाये  |
 प्रबन्ध  करता  हे  फिर  भी  मेरीਂ  धारणा  है  कि

 दावेदारों
 की  बहुत  बड़ी  संख्या  ऐसी  है  जिन

 श्री  ए०  पी०  जेन
 :

 में  इस  बात  को के  दावों  का  सत्यापन  नहीं  किया  गया  है  ।

 में  अप  को  ऐसी  अवस्था  के  कारण  बताऊंगा
 स्पष्ट  कर  देता हूं

 ।  सिंध  की  सफाई  समितियों

 सब  से  पहले  तो  में  यह  जानना  चाहूंगा  कि  का  प्रत  कई  बार  सरकार  के  समक्ष  आया

 जब  पुराना  अधिनियम  व्य पंगत  हो  गया  हू  ।  सिंध  में  सफाई  समितियों  at  संख्या

 हैं  तो  इस  विधेयक  को  विधेयक  बहुत  काफी  १००  से-भीਂ  अधिक

 है  ।  ये  सफाई  समितियां  सभी  प्रकार  at क्यों  कहा  जाता  हूं  ?  कोई  अन  पूरक  विधेयक

 तो  पहले  किसी  विद्यमान  चीज़  के  अतिरिक्त  हैं
 ।

 कुछ  सफाई  समितियां ग्राम  मात्र हें  या

 ही  बनाया  जा  सकता  है  ।  मेरा  यह  विचार  बड़े  बड़े  ग्राम  हैं  ।  कुछ  सफाई  समितियां

 काफी  विकसितਂ  और  लगभग  नगरीय  क्षेत्र
 है  कि  एक  और  अधिक  व्यापक  विधेयक

 प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिये  था  जिस  में  ये  के  समान st  अब  TH  हमਂ  ने  जो  हिसाब

 लगाया है  उस  के  अनुसार  ऐसा  प्रतीत  होता सब  मामले  आ  जाते  ।  इस  विधेयक  में  बहुत

 थोड़े  से  मामले  आयेंगे  ।  है  कि  ग्रामीण  कृषकों  को  अधिक  ऊंचे  पैमाने

 पर  ही  प्रतिकर  मिलने  की  संभावना  है  ।

 इस  में  कुछ  कमियां  रह  गई  हैं  ।  सब  से  जिस  आधार  पर  हम  ने  पंजाब  में

 पहले  में  माननीय  मंत्री  से  स्वयं  एक  संशोधन  स्थायी  संस्थापन  किया  है  और  जिसे  q feat

 पाकिस्तान  के  अन्य  भागों  के  दोष  किसानों करने  का  अनुरोध  करूंगा  जिस  से

 ay  परिभाषा  में  सिंध  की  सफाई  पर  भी  लागू  करने
 का

 हमारा  विचार  है  उस

 समितियों  के  क्षेत्र  भी  सम्मिलित  हो  जायें
 ।  के  अनुसार  ग्रामीण  दावेदारों  को  अधिक

 a  निर्वाचित  समितियां  पंजाब  की  छोटीਂ  मिलने  की  सम्भावना  है  ।  उदाहरण  के

 नगर  समितियों  के  समान  ही  काय  करती  लिये  पंजाब  में  दस  एकड़  भूमि  के  स्वामी

 थीं  ।  इन  सफाई  समितियों  के  सम्बन्ध  में  को  ह  एकड  कमी  मिल  गई  टर  मान  लीजिये
 724  P.s.D.
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 ए०  पी०

 कि  एक  एकड़  का  मूल्य  ५००  रुपये हो  तो
 प्रतिशत  ऐसे  नहीं  होंगे  जिन  के  पास

 दस  एकड़  का  कुल  मूल्य  ५०००  रुपये  होता  कृषि  भूमि  थी  ।

 @  ।
 इस  मनुष्य  को  इस  ओर  ३,७५०  रुपये  श्री  ए०  पी०  जैन  :  यदि  ५०  प्रतिशत

 के  मूल्य  at  भूमि  मिल  गई  है
 ।

 मुझे
 पक्का

 पता  नहीं  किन्तु  अधिक  सम्भावना  यही
 व्यक्तियों  के  पास  कृषि  भूमि  हूँ  और  में

 आप  का  सुझाव  मान  लेता  हूं  तो  इस
 का

 हैं  कि  नगर  में  रहने  वाले  एक  व्यक्ति  को
 परिणामਂ यह  होगा  कि  इन  ५०  प्रतिशत

 जिस  का  ५०००  रुपये  का  दावा  ३,७५०
 व्यक्तियों को  हानि  पहुंचेगी  क्योंकि

 अन्य

 रुपये  न  मिल  सकें  ।  यदि  हम  इन  सभी  सफाई

 समितियों को  नगरीय  क्षेत्र  बदल  दें
 तो

 व्यक्तियों को  लाभ  होगा  ।

 गृह-स्वामियों को  तो  लाभ  हो  जायेगा  किन्तु  श्री  गिडवानी  :  तो  उन  के  सम्बन्ध  में
 भूस्वामियों को  हानि  होगी  ।  हम  पर  एक

 am  के  सम्पत्ति  के  स्वामियों के  साथ  पक्षपात
 कया  हूँ  जिन  के  पास  कृषि  भूमि  नहीं  हूं

 ?

 उन  के  साथ  वही  व्यवहार  किया  जाना
 करने  का  आरोप  लगाया  जायेगा  ।  यह

 एक  वग  को  दूसरे  में  बदलने से  हल
 चाहिये  जो  नगरीय  आबादी  के  साथ  किया

 नहीं हो  सकता  ।  जब  सिद्धियों के  प्रतिनिधि

 मेरे  पास  आये  थे  तो  में  ने  उन  से  कहा
 श्री  उ०  पी०  जेन  :  यह  विधायक  और

 सभी  सफाई  समितियों  की  एक  सुची
 मूल  अधिनियम दावों  के  सत्यापन से  सम्बन्ध

 दे  दीजिये  और  हम  प्रत्येक  समिति  के  मामले  रखता  इस  का  क्षतिपूर्ति  से  कोई  सम्बन्ध

 पर  विचार  करेंगे  ।  यदि  हम  देखेंगे  कि  किसी
 नहीं  है  ।  जहां  तक  सत्यापन  की  प्रणालीਂ  का

 सफाई  समिति  की  स्थिति  नगरों  जैसी  हू
 सम्बन्ध  हूं  वह  देहातीਂ  तथा  नगरीय  क्षेत्रों  के

 तो  हम  उस  समिति  को  नगरीय  क्षेत्र  में
 लिये  समान  ह  ।  परन्तु  क्षतिपूर्ति देते  समय

 बदल  जिस  से  कि  ग्रामीण  और  नगरीय
 यह  प्रश्न  उत्पन्न  होगा  कि  किस  सम्पत्ति को

 व्यक्ति  के  साथ  कोई  भेदभाव  न  हो  सके 1”
 देहाती  समझा  जाये  और  किसे  नगरीय ।

 किसी  विशेष  an  के  व्यक्ति  के  साथ  भेदभाव

 करना  हमारा  उद्देश्य  नहीं  हे  ।  हम  सब  के

 साथਂ  न्याय  करना  चाहते  हें  ।  जब  प्रतिकर
 विधेयक  का  सम्बन्ध  क्षतिपूर्ति से  नहीं  है  ।

 का  आयेगा  तो  में  किसी  भी  ऐसीਂ  योजना  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  नगरीय

 विचार करने  को  care हूं  जिस  से  सफाई  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  जो

 समिति  के  क्षेत्र  के  निवासियों  तथा  अन्य  सुचना  प्रकाशित  की  है  वह  यह  है
 :  यदि  किसी

 लोगों  के  साथ  न्याय  हो  सके  ।  परन्तु ये  जो  व्यक्ति  के  पास  चार  एकड़  भूमि  है  तो  उस  की

 संशोधन रखे  गय  हे  इन  से  सफाई  समिति  १०,०००  रुपये  के  मूल्य  के  मकान  पर  ध्यान

 के  क्षेत्र मैं  रहने  वाले  लोगों के  कारण  औरों  नहीं  दिया  और  यदि उस  के  पास

 को  हानि  उठानीਂ पड़ेगी  ।  मेरे  विचार में  इस  १०  एकड़  से  अधिक  नहीं  है  तो  उस  के  २०,०००

 को  निबटाने का  क्रियात्मकਂ  तरीका यही  है  रुपये  के  मूल्य  के  मकान  पर  विचार  नहीं  किया

 जायेगा  ।  यह  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  जहां

 श्री  गिडवानी  :  सफाई  क्षेत्रों  के  लोगों  को  मकान  और  भूमि  दोनों  चीजें
 दी

 दारों  में  से  अधिकांश  के  पास  नगरीय  लोगों  गई  सिन्ध  और
 बलोचिस्तान  के  सम्बन्ध

 के  समान  कृषि  भूमि  नहीं  थी  ।  उन  में  ५०  में  में  पुछना  चाहता हूं  कि
 देहाती  क्षेत्र  में
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 १०,०००  रुपये  मूल्य  का  मकान  रखने  वाले  को  सुलझा  लिया  और  यदि  किसी  बात

 व्यक्ति  को  क्षतिपूर्ति  मिलेगी  अथवा  नहीं  ?  पर  सहमति  न  हो  तो  माननीय  सदस्य  अपने

 दृष्टिकोण  को  सदन  के  समक्ष  रखें  ।
 श्री  ए०  पी०  जैन

 :
 जिन  को  भूमि

 दे  दी  गई  थी  उन  को  पंजाबियों  के  समान
 श्री  ए०  पी०  जेन  :  गत  दो  वर्षों  में

 ही  समझा  गया  था  ।  जिन  को  आवंटन  नहीं  में  ने  कई  बार  श्री  गिडवानी  से  इस  के  सम्बन्ध

 किया  गया  था  उन  को  अपने  समस्त  दावों  में  विचार  विनिमय  किया  है  |

 के  सत्यापन  कराने  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।  श्री  गिडवानी  :  यह  विधेयक  प्रथम

 यदि  उसे  भूमि  नहीं  दी  गई  हो  तो  उस  के  बार  ही  प्रस्तुत  किया  गया  है  और  में  ने  यह
 मकान  का  सत्यापन  किया  जायेगा  और  यदि

 उसे  भूमि  दी  गई  हो  तो  उस  का  सत्यापन

 संशोधन  दिया  है  कि  इन
 क्षेत्रों  को

 नगरीय

 क्षेत्रों  में  सम्मिलित  किया  जायेगा  |  समस्त

 नहों  किया  जायेग  |
 चिड़िया  का  सम्बन्ध  क्षतिपूर्ति  के  भुगतान

 को श्री  गिडवानी  :  किन्हीं  व्यक्तियों
 से  हूं

 ।
 यह  चार  करोड़  रुपये  के  मूल्य  की

 पाकिस्तान  में  छोड़ी  सम्पत्ति  के  आधार  नगरीय  सम्पत्ति  को  प्रभावित  करता  है  ।

 पर  निर्वाह  भत्ता  दिया  गया  था  ।  अब  उन  मेरा  सुझाव  है  कि  इसे  प्रवर  समिति  को  भेज

 को  क्षतिपूर्ति  देने  के  लिये  उन  का  निर्वाह  दिया  वहां  इस  पर  विस्तार  से  चर्चा  हो

 भत्ता  बन्द  कर  दिया  गया  है  क्योंकि  उन  को  सकेगी  ।

 नगरीय  क्षेत्रों  का  निवासी  नहीं  समझा  गया
 श्री  नन्दलाल  wat  :  इस  विधेयक  का

 है  और  निर्वाह  भत्ता  केवल  नगरीय  क्षेत्रों  के

 लिये  ही  है  ।

 नाम  विस्थापित  व्यक्ति  अनुपूरक

 १९५३  है  ।  मूल  अधिनियम हू

 इस  विधेयक  का  विस्थापित  व्यक्ति  )  अधिनियम  १९५०, श्री  ए०  पी०  जेन

 सम्बन्ध  निर्वाह  भत्ते  से  नहीं  है  ।  यह  विधेयक  जो  १७  १९५३  को  समाप्त  हो  गया  ।

 क्षतिपूर्ति  के  सम्बन्ध  में  नहीं  इस  का
 उक्त  अधिनियम  के  समाप्त  हो  जाने  पर  यह

 सम्बन्ध  तो  दावों  के  सत्यापन  से  है  ।  अनुपूरक  विधेयक  कैसे  हुआ  ?

 उपाध्यक्ष महोदय  :  उन  मामलों
 के

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  चिन्ता  तो

 केवल  इस  सदन  के  क्षेत्राधिकार  के  विषय
 जिन  में  नीति  सम्बन्धी  प्रशन

 अन्त ग्रस्त  अन्य  सभी  मामलों  में  जिन  में  यदि  इस  में  भूतलक्षी  प्रभाव  देने  की

 में  सरकार  केवल  स्थिति  का  स्पष्टीकरण  कोई  बात  है  तो  यह  ठीक  हैं  ।  नाम  मात्र  से

 ही  इस  सदन  का  क्षेत्राधिकार  समाप्त  नहीं मात्र  ही  करना  चाहती  हो  तो  माननीय

 मंत्री  संशोधन  देने  वाले  सदस्यों  को  अपने  हो  जाता  है
 ।  इस  अनुपूरक  विधेयक  में  जो

 कुछ  रह  गया  था  वह  देने  की  चेष्टा
 की

 गई
 विश्वास  में  लें  और  एक  छोटा  सा  सम्मेलन

 कर  के  मतभेदों  को  दूर  करें  ।  आधे  घंटे
 श्री  राघवाचारी  :

 इस में

 से  इस  प्रकार  के  प्रश्न  और  उत्तर  हो  रहे  कहीं  भी  यह  ata  नहीं  कही  गई  है  कि  पुराना

 इस  तरह  से  तो  एक  विधेयक  में  ही  बहुत
 अधिनियम  लागू  ह  या  उसਂ  का ,  प्रचलन

 अधिक  समय  लग  जायेगा  ।  अतः  मेरा  सुझाव
 जारी है  ।

 है  कि  माननीय  मंत्री  विषय  के  सदब  में  प्रस्तुत  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  परन्तु इस

 किये  जाने  से  पुर्व  ही  संशोधनों  की  सुचना  विधेयक  में  वे  सब  बातें  शामिल  हैं  जो  मूल

 अधिनियमਂ  में  थीं  : देने  वाले  सदस्यों  a  चर्चा  कर  के  मामलों
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 श्री  राघवाचारी  :  इस  विधेयक  का  श्री  गिडवानी  :  एक  बात  और

 प्रयोजन--जहां  तक  कि  इस  मामले  का  है  |  दावा  अधिकारियों  को  नगरीय  सम्पत्ति

 सम्बन्ध  हे--उस  समय  तक  पुरा  नहीं  होगा  को  कुछ  न्यूनतम  तथा  अधिकतम  दरों  के

 जब  तक  fe  यह  विधेयक  स्वयं  प्रत्येक  विचार  अन्दर  अन्दर  निर्धारित  करने  के  निदेश  दिये

 से  एक  पूर्ण  विधेयक  न  हो  ।  गये  थे  तथा  कुछ  मामलों  में  सम्बन्धित  पत्रों  के

 श्री  ए०  पी०
 जेन

 :
 यह  एक  पूर्ण  विधेयक

 दिखाने  पर  भी  क़ीमतों  को  अपने  आप  घटा

 ह् ह  |  दिया  गया  हँ  ।
 यह

 बात  न्यायपूर्ण  नहीं है
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य  का
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  एक  सुझाव

 सुझाव  यह  जान  पड़ता  है  कि
 इस

 में
 कोई

 है  किਂ  सदस्यों  में  समय  को  बांट  दिया  जाय ।

 वेश
 ष

 नहीं  रखा  गया  है  ।  यदि  यह  सर्वप्रथम  वह  माननीय  जिन्हों  ने  इस

 ठीक  हूं  तो
 उस

 उपबन्ध  को  इस  में
 शामिल  संशोधन  की  पूर्वसूचना  दी  वे  कारण

 किया जा  सकता  है  ।  बतलायें  जिनਂ  के  आधार  पर  वह  इसे  प्रवर

 श्री  गिडवानी  :  श्रीमान च्च्  म  आप॑  समिति  को  निर्दिष्ट  करना  चाहते  हें  ।  किसी

 का  विनिर्देश  इस  ata  पर  चाहता  हूं  कि  खण्ड  विशेष  पर  विस्तार  से  चर्चा  खण्ड

 क्या  इस  विधेयक  के  विस्तार  को  संकुचितਂ  विचार  के  समय  की  जा  सकती  है  ।  इस  समय

 किया  जा  सकता  है  ?  संक्षेप  में  मेरा  औचित्य  वह  इस  विधेयक  के  प्रवर  समिति  को  निर्दिष्ट

 yet  यह  है  कि  क्या  पाकिस्तानਂ  को  छोड़  किय  जाने  से  जो  विशेष  लाभ  हो  सकते

 कर  इस  समय  भारत  में  रहने
 वाला

 कोई
 उन  का  वर्णन करें

 विस्थापित  व्यक्ति  जो  पीछे  कुछ  सम्पत्ति  श्री  गिडवानी :  कई  एक  बातों

 छोड़  कर  आया  अपना  दावा  किसी  भी  पर  विस्तारपूर्वक  विचार  के  लिए  इस  विधेयक

 समय  दाख़िल  कर  सकट  है
 ?

 आप  देखेंगे  का  प्रवर  समिति  को  भेजा  जाना  उचित  है  ।

 कि  यह  विधेयक  १७  १९५३  के  दिनਂ
 कई  मामलों  में  दावा  अधिकारियों  के  समने

 तक  विचाराधीन  मामलों  पर  ही  लागू  होता  अपने  दावों  की  जांचਂ  कराने  के  सम्बन्ध  में

 है  |  मं  पूछना  चाहता  हुं  कि  क्या  कोई
 लोगों  को  नोटिस  ही  नहीं  कई  दूसरे

 पित  व्यक्ति  जो  इस  समय  भारत  में  बस  चुका

 अपना  दावा  किसी  भी  तिथि  को  दाखिल

 मामलों  में  ग़लत  पतों  पर  पहुंचे  तथा  कई

 मामलों  में  बहुत  दूर  होने  के  कारण  दावेदार

 कर  सकता  हे  या  नहीं
 ?

 उपस्थित  नहीं  हो  सके  ।

 उपाध्यक्ष  इस  में  कोई  औचित्य

 wet  नहीं  है  ।  जिनਂ  लोगों  ने  एक  निश्चित
 उपाध्यक्ष  ये  वैयक्तिक  मामले

 @  इस  में  मंत्री  महोदय को  १९५३  के
 तिथि  तक  अपने  दावे  दाखिल  नहीं

 उन्हें  अपने  ही  कारण  इस  हानि  को  उठाना
 बाद  कीਂ  तिथि  देने  के  लिये  मनाया  सकता

 परन्तु  प्रवर  समिति  इस  में  क्या  सहायता पड़ेगा  |  माननीय  सदस्य  कह  सकते  हू  कि

 उन्हें  अब  भी  अवसर  दिया  जाना  चाहिये
 ।  कर  सकती है  ?

 कोई  भी  सदस्य  माननीय  मंत्री  को  इस  विधेयक  श्री  गिडवानी  :  में  सदन  के  सामने  कुछेक

 के  विस्तार  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रेरित  कर  मामलों  को  रखना  चाहता हुं
 ।  कोल्हापुर  के

 सकते  हैं  ।  माननीय  मंत्री  चाहें  तो  इसे नਂ  एक  श्री  देवमल  दयाराम  हैं  जो  फ़रवरी  तक

 केवल  १९५३  तक  १  जनवरी  सरकारी  सहायता  से  निर्वाह  करते  थे  ।  वह

 १९५३  तक  सीमित  कर  सकते  हैं  ।  एक  qa  व्यक्ति  हैं  ।  उन्हें  अपने  दावे  की
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 जांच  के  लिये  शोलापुर  उपस्थित  होने  के  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  पुरविक़ार  का

 लिये  कहा  गया  जो  कोल्हापुर  से  ३५६  मील
 कोई  उपबन्ध  इस  में  रखा  गया  है  ?

 दूर है
 ।  उन्होंने  पुनर्वास  मंत्रालय  तथा  मुख्य  किए  पी०  जेन  : ये  वैयक्तिक  मामले

 दावा  आयुक्त  को  कई  पत्र  लिखे  ।  उन  का
 हें  जिन  पर  निस्सन्देह  विवार  किया  जायगा  |

 शोलापुर  में  भी  अपना  कोई  एजेन्ट  नहीं  था  सन्तोषजनक  कारण  होने  पर  निश्चय  ही  सत

 परिणाम  यह  हुआ  कि  अनुपस्थिति  में  उन  के  पर  विचार  जायगा  |

 दावे  को  te  कर  दिया  गया  |
 शी  गिडवानी  :  आप  इस  मांग  को  स्वीकार

 अभी  कल  ही  वेल्लौर  से  एक  सज्जन  करें  या  न  परन्तु  आप  की  सुचना  के  लिए

 मेरे  पास  आये  ।  उन्हों  ने  अप  ने  दावे  के  सम्बन्ध  मे  एक  और  मामले  का  वृत्तान्त  पढ़  कर  सुनाना

 में  हुआ  पत्रव्यवहार मुझे  दिखाया  ।  उन्हों  ने  चाहता  हु  ।  इस  का  सम्बन्ध  श्री  मनोमल

 अपना  २९-११-५०  को  दिल्ली  में  मंगतराम  से  हैं  ।  उन  की  आयु  ७५  वर्ष  हैं
 ।

 पंजीबद्ध  कराया  था
 ।

 बाद  में  २१-७-१९५२  पाकिस्तान  में  वह  १३  से  १४  लाख  रुपये
 की

 को  उन्हें  बताया  गया  कि  उन  का  मामला  श्री
 सम्पत्ति  कृषि  भूमि  तथा  मकानों  के  रूप  में  छोड़

 डी०  Fo  कृष्णानी  को  भेज  दिया  गया है  ।  कर  आये  हैं  ।  कुछ  समय  पहिले  उन  के  समस्त

 २३-१-१९५३  को  इसे  श्री
 रूप चन्द  आसूमल  सम्बन्धी  तथा  सहभागी  पाकिस्तान  छोड़  कर

 क  ०  को  भेज  दिया  गया  ।  बाद  में  श्री  वी  ०
 भारत  चले  आये  थे  ।  वह  तथा  उन  की  पत्नी

 GHo  गिडवानी से  उन्हें  पता  लगा कि  इसे  ही  वहां  रह  गये  थे  |  बादमें  मुस्लिम

 उच्च  अधिकारियों को  भेज  दिया  गया  हैं  ।  थियों  ने  उन्हें  किराया  देना  बन्द  कर  दिया  तथा

 इंस  के  बाद  उन्हों  ने  निरन्तर  पत्रव्यवहार  उन्हें  निष्क्रमणार्थी  सम्पत्ति  के  सहायक

 किया  तथा  कई  पोस्टल  आडर  भेजे  तथा  संरक्षक  जिला  मीरपुर  खास  से

 कि  श्री  वी ०  एम०  गिडवानी  द्वारा  दावे  नोटिस  मिला  तथा  उन
 पर  पाकिस्तान

 को

 के  रद्द  किये  जाने  की  अवस्था  मेंउस  पर  पुनः  छोड़ने  के  इरादे  का  अरोप  लगाया  गया  |  अन्त

 विचार  की प्रार्थना  की  जाये  ।  इस  प्रकार  से
 में  उन  की  सम्पत्ति  भी  उन  से  ले  ली  गई  तथा

 वह  सज्जन  कितने  ही  समय  से  परेशान  हो  बेचारे  को  पाकिस्तान  छोड़ना  पड़ा  ।  मेरा

 रहे  हैं  ।
 निवेदन है  कि  ऐसे  मामलों  पर  सहानुभूतिपूर्वक

 मेरे  कहने  का  सारांश  यह  है  कि  बहुत  से  विचारਂ  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  में  इन  बेचारों

 का  कोई  दोष  या  अपराध  नहीं  होता  है
 ।  अन्त लोग  अनपढ़  तथा  अभिन्न  हें  और  बहुत  दूर

 ग्रामों में  रहते  हैं  ।  में  में  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  जिन  दावेदारों

 की  मृत्यु हो  चुकी  उन
 के

 उत्तराधिकारियों उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय

 सदस्य  उन  मामलों  को  शामिल  करना  चाहते  को  दावों  का  धन  मिलना  चाहिये
 ।

 ऐसा

 हैं  जिन  में  दावेदार  के  किसी  दोष  के  बिना  ही
 करने  में  उन  से  उत्तराधिकार  प्रमाणपत्रों  के

 उस  के  विरुद्ध  आदेशों  को  जारी  कर  दिया  पेश  करने  की  मांग  नहीं  की  जानी  चाहिये
 ।

 गया हँ  ।  पी०  जेन  :  माननीय  सदस्य श्री  ए०

 शी  ए०  पी०  जेन
 :  हम  अनिश्चित  ने  इस  अभिप्राय  का  कोई  संशोधन  नहीं  रखा

 समय  तक  ऐसा  नहीं  कर  सकते
 ।

 यदि  पर्याप्त  है  ue  बात  इस  विधेयक  के  विस्तार  के

 उत्तराधिकारियों कारण  हें  तो  उन  का  प्रार्थनापत्र  में  वजन  किया  अन्तर्गत नहीं  आती  है  ।

 को  क्षतिपूर्ति  का  भुगतान  इस  विधेयक  के जा  सकता  है  तथा  हम  उसे
 उचित  कार्यवाही

 के  लिये  भेजेंगे ।  '  विस्तार  से  ज़ाहिर  की  बात  है  ।  दावे  जांच
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 ए०  पी०

 पड़ताल  का  कोई  नहीं  उठता  है
 ।

 इस
 सरदार  हुक्म  सिह  उन्होंने  आपकी

 प्रशन को  उस  अवसर  पर  उठाना  चाहिये  खातिर  अ्रपनी  खातिर  दिया  है  ताकि

 जब  क्षतिपूर्ति  के  भुगतान  सम्बन्धी  विधेयक  वहां  जा  सकें  |

 को  प्रस्तुत किया  जाय  ।  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  :  में  सरदार

 उपाध्यक्ष महोदय  :  उन
 आशय

 साहब  कौर  अझचितराम  जी  का  भी  मक्र  हूं

 यह  हे  कि  न्यायालय  शुल्क  तथा  उत्तराधिकार  कि  उन्होंने  बहुत  गुड  ग्रेस  से  इसको  मंजूर

 प्रमाणपत्र  आदि  की  आवश्यकता न  रहे  |  माया है  |  लेकिन  में  उम्मीद  करता  हूं  कि  में

 जो  कुछ  करूंगा  उनकी  भी  सहमति  उस

 तथा  क्षतिपूर्ति  के  भूगतान  के  समय  इस  सवाल  को  हासिल होगी  और  जनाब भी  यह  अम्र

 पर  विचार  हो  सकता  है  ।
 महसूस  करेंगे  कि  में  उन्हीं  खयांलात  को

 श्री  गिडवानी :  माननीय  मंत्री  को  राऊंगा  जो  कि  जनाब  ने  से  जाहिर

 पुरान  अधिनियम  के  अन्तरगत भी
 काफ़ी  किये हैं  ।

 अधिकार  प्राप्त  हें  जिन  के  अनुसार  कुछेक
 यह  बिल  दुसरे  बिल  के  साथ  सप्लमेन्टरी

 दावेदारों  को  अधिक  सहायता  दी
 जा  सकती

 इस  ara  में  है  कि  बिला  ve  बिल  को  समझे
 हैं  ।  एक  पुस्तिका  की  प्रस्तावना  में  माननीय

 हुए  हम  इसਂ  बिल  का  अन्दाज़ा  नहीं  लगा  सकते

 मंत्री  ने  लिखा  है  कि  वह  शरणार्थी  समस्या

 पर  केवल  मानवीय  दृष्टि  से  विचार  करते

 कि  यह  नई  चीज  है  या  उसी  का  एक  जुज़

 उसकी
 जो

 बहुत  सी  चीजें  हें  वह  इस  के

 में  चाहता  हूं  कि  वह  अपनी  नेक  भावनाओं  ज़रूर  इम्लिसिटली  कायम शुदा  समझी  जायेंगी

 का  प्रमाण  इस  अधिनियम  की  कार्यान्वित
 इस  वजह  से  में  इसमें  कोई  भ्राब्जेक्शन  नहीं

 में  दें  तथा  किसी  भी  दावेदार  से  अन्याय  न
 समझता  fe  दोनों  बिलों  को  हमें  एक  साथ

 होने  देने  के  निश्चित  प्रबन्ध  करें  ।  शरणार्थियों  पढ़ना  होगा

 को  अपनी  सम्पत्ति के  बारे  में  केवल  १०
 अब  जनाब  स्टेटमेन्ट

 या  १५  प्रतिशत  क्षतिपूर्ति  ही
 दी

 जा  रही
 श्राब्जेक्ट्स  एड  रिजर्व  का  मुलाहजा  फ़रमायेंगे

 है  जो  बहुत  थोड़ी  है
 ।

 में  आशा  करता  हूं  कि

 माननीय  मंत्री  उन  समस्त  तथ्यों  पर  विचार

 तो  उनको  यह  रोशन  हो  जायेगा  किਂ  इसमें

 चार  पांच  बातें  श्रानरेबुल  मिनिस्टर  साहब  ने
 करेंगे  जो  आज  में  ने  उन  के  सामने  रखे  हें

 कही  हैं  ।  में  उनकी  ख़िदमत  अज़  करना
 तथा  एक  भी  मामले  में  अन्याय  नहीं  होने

 चाहता  जैसा  कि  एक  फ़ारसी
 का

 मसला
 देंगे

 fe  प्रापकी  मेहरबानी  ने  मुझ  को  गुस्ताख

 उपाध्यक्ष महोदय  में  देखता  हूं  कि  कर  दिया  ।  श्रानरेबुल  मिनिस्टर  साहब नें

 इस  में  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  को  नहीं  लिया  अपने  बिल  में  डिस्प्लेस्ड पर्सन्स  को  तीन  महीने

 गया  है  ।  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि
 का

 लिया  ay  मियाद  दी  है  कि  वह  अपने  को

 जाना  ज़रूरी  है  ।  लायें  और  श्रानरेबुल  मिनिस्टर  साहब  उनका

 पंडित  ठाकुर  दास
 भार्गव

 :
 जनाब  फैसला  करेंगे  |  नतीजा  क्या  होता  है  ?  लोग

 डिप्टी  स्पीकर  में  आपका  मश्वर  हूं  जो  मारे हुए  बिछड़े  हुए  उनको  सरकार

 कि  गोकि  मेरा  हक  नहीं  था  कि  इस  समय  मुझे  से  उम्मीद  नहीं  रही  थी  ।
 जिस  क्त  यह  सुरत

 फौरन  मौक़ा  मिले  लेकिन  aT  मेरे  ऊपर  यह  थी  कि  गवर्नमेंट  कहती  थो  कि  लाखो  तो

 मेहरबानी  फरमाई  है  |
 लोग  कहते  थे  कि  यह  वहीं  गवर्नमेंट हूँ

 जिसकों
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 हम  सन्‌  १९४८,  Peeve  ग्रोवर  ReYo  से  जिन  तीनਂ  मिसालों का  श्री  गिडवानी ने

 दे  रहे  प्रयोग  कुछ  नहीं  ड्रा  ।  हम  किस  हवाला  दिया  है  उनको  पढ़  उनको  सुन

 को  जाकर  दें  ?  ag  स्थिति उस  कर  किस  का  दिल  नहीं  पसीजे गा
 ?

 वक्त हमसब हम  सब  ने  जाकर  श्रानरेबल  मिनिस्टर  में  कहता  हूं  कि  एक  शख्स  जो  १४  लाख
 FT

 साहब की  तरफ से  लोगों से  कहा  कि  मालिक  था  उसको  अराज  इन्टेन्डिंग  vat

 क्लेम्स दो, सरकार सरकार  तुमको जरूर  कम्पेनसेशन  होने के  बहाने  सिंध  से  निकाल  दिया  गया  ।

 देगी
 ।  में  खुश  हूं  कि  श्राज  वह  दिन

 a
 गया  है  अराज  भ्राखिर  वह  कहां  यह  में  प्रानरेबुल

 कि  झ्रानरेबुल  मिनिस्टर  साहब  के  साथ  साथ  मिनिस्टर  साहब  से  पूछना  चाहता  हूं
 ?

 उन

 गरीब  बेवा  भ्र ौर तें  फोटो  में  खड़ी  होती  हैं  का  दिल  हर  एक  के  लिये  पसीजता  है  ।  उस

 शर
 उन  को  यह  चेक  देते  हें  ।  में  जानता  हूं  कि  ग़रीब  के  लिये  इस  बिल में  जगह

 यह  सरकार  या  कोई  सरकार  दुनिया में  पुरा  निकालिये  या  इस  को  बदलिये  ।  में  जानता हूं

 मुआवजा  नहीं  दे  लेकिन  हमारी  कि  ऐसे  बहुत  केसेज  नहीं  क्योंकि  सभी  को

 सरकार  ने  थोड़ा  ही  wares  दिया
 पहले  से  ही  वेस्ट  पंजाब  से  निकाल  दिया

 उसके  वास्ते  में  उसकी  जितनी  भी  तारीफ़  लेकिन  थोड़े  ही  ऐसे  हें  |

 करूं  थोड़ी  पौर  शभ्रानरेबुल  मिनिस्टर
 कांस्टीट्यूशनल का  मुलाहज़ा

 उस

 साहब ने  इसमें  जो  पार्ट  अदा  किया  है  वह  में  दिये  हुए  ईक्वैलिंटी  are  ट्रीटमेंट  का

 ऐसा  है  जिसको  रिफ्यूजी  कौर  वह  हज़ा  फ़रमायें  तो  ag  देखेंगे  कि  झगर  ए ग्रौर

 जिनका  रिफ्यूजी से  कोई  वास्ता  हमेशा
 बी को  श्राप  मदद  देते  हें  तो  कोई  वजह  नहीं ब ६

 ह ैकि  किसी  को  यह  इम्दाद  न  मिल  सके  ।

 मौके  मौके  पर  हमने  देखा  है  कि
 ~  हर  शख्स को  हक़  हे  कौर  हर  एक  को  उसी

 स्वर्गीय  श्री  गोपालस्वामी  झ्रायंगर  q  बयान  बेसिस  पर  मुआवजा मिलना  चाहिये  जिस  पर
 दिया कि  कम्पेन्सेशन लेकिन  उसी  के

 कि  उसके  दूसरे  भाइयों  को  मिला  है
 ।

 मेंने

 फ़ौरन बाद  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर साहब  ने  शन रे बुल  मिनिस्टर  साहब  से  दरयाफ़त  किया

 उस  पर  पानी  फेर  दिया  ।  इसके  बाद  दूसरे  कि  ऐसे  कितने  ग्रामीण  होंगे  तो  श्रानरेबुल

 मिनिस्टर  ने  कहा  कि  कम्पेन्सेशन  मिलेगा  मिनिस्टर  साहब  ने  फ़रमाया  ऐसे  भ्रांतियों

 तीसरे  मिनिस्टर  ने  उसे  दक  में  डाल  दिया  ।
 की  तादाद  बहुत  ज्यादा  नहीं  है

 ।
 में

 अदब
 से

 मगर
 हमारे  मौजूदा  मिनिस्टर  साहब  बिल्कुल  aa  करूंगा  कि  ऐसे  श्रादिमियों  को  किसी

 चट्टान  की  तरह  afer  खड़े  रहे  कि  काम्पैंसेशन  ऐसी  चीज़  जिसे  कि  आपने
 दूसरे

 जरूर  मिलेगा  ae  इसके  लिये  उन्होंने  अपनी  जीज  को  दिया  नाप  महरूम  नहीं  रख  सकते
 |

 मिनिस्ट्री  की  भी  परवाह  नहीं  की  ।  में  उनको  वरना किसी  रिफ्यूजी  को  सब्र
 नहीं

 आयगा

 मुबारक़बाद देता  हूं  कौर  में  यह  उसके  वारिसों  को  सब्र  नहीं  कौर  वह

 wa  करना  चाहता  हूं  कि  जिस  मेहनत  कभी  नहीं  भूलेगा  कि  सरकार  ने  अपनी  तरफ़

 जिस  मोहब्बत से  ae  जिस  खुश  ध से  से  areal
 को  मुआवजा दिया  लेकिन  उसको

 उन्होंने  भ्र पना  काम  शुरू  किया  वह
 मुआवज़ा  के  हक  से  वंचित  रखा

 |
 श्राप

 उस

 आखिर  तक  उस  पर  क़ायम  रहे  कौर  उसी
 गरीब  को  देखिये  जो  कि  पाकिस्तान  के  जुल्मों

 हौसले  को  क़ायम  उसी  सिपाही  को

 क़ायम  रक्खा  ताकि  लोग  कह  सड़क  fe  faa  fear  हो  कर  मजबूरन  यहां
 |

 तरह से  उन्होंने  काम  शुरू  किया
 था  उसी

 तरह
 अगर  वह  सन्‌  FeYo  के  ऐक्ट  के  मुताबिक़

 उसको  ख़त्म  भी  कर  दिया  ।  डिस्प्लेस्ड  पर्सन  की  तारीफ़  में  प्राता  हें  तो
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 वजह  नहीं  मालूम  होती  कि
 उस

 को  इस  शर  कांशेंस  को  सेटिस्फाई  करने  के  लिए

 मुआवजे  से  महरूम  रक्खा  जाय  ।  भर  जो  ट्राइबल  एरियाज  के  क्लेयर  को  ले  रहे  तो  में

 कॉस्टीट्यूशन  का
 है  इक्वैलिटी श्राफ

 wea  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  जो  ट्राइबल

 fete का  उस  से  महरूम  रक्खा जाय  यहां  एरियाज़  से  नहीं  आये  मगर  जिनकी  हालत

 लोग  aid  हैं  रिहेबिलिटेशन  के  मकान  वैसी  ही  है  तो  श्राप  उनको  वही  फ़ायदा  क्यों

 के  रोटियों  के  वास्ते  ।  श्राप  उन्हें  इस  नहीं  देना  चाहते  ।  उनकी  बहुत  बड़ी  तादाद

 तरह से  मायूस  नहीं कर  सकते  आपको  दिल  नहीं  है  ।  में  इसको  नहीं  मानता  हूं  कि  श्राप

 का  दरवाज़ा  खोलना  पड़ेगा  ।  में  कहता  हूं  इनको  कम्पेन्सेशन  नहीं  दे  सकेंगे  क्योंकि  प्राय

 arid  मिनिस्टर  से  कौर  सारी
 कैबिनेट

 ने  तो  एक  फंड  मुक़र्रर  कर  दिया  है  कि  इतना

 से  कि  उन
 लोगों  को  जो  कि  उधर से  रुपया  कम्पेन्सेशन में  मिलेगा  ।  ज्ञापन  उनकी

 जाये  जरगर  वह  डिस्प्ले  पर्सन्स की  तांरीफ़  तादाद  मुक़र्रर  कर  दी  है
 कि  ३,६०,०००  को

 में  हें  तो  श्राप  उनको  वंचित  नहीं कर  मिलेगा  ।  aa  पाकिस्तान  से  तो  हमको  कोई

 सकते  कौर  न  रोक  सकते  हैं  उनके  क्लेशों  को  |
 उम्मीद ही  नहीं  है  ।  wa  किसी  का

 झगर  श्रानरेबुल  साहब  दोनों  हिस्सा  कम  होगा  तो उन्हीं  का होगा ।  सरकार

 ager  का  प्रोटेक्शन  लें  ait  कहें  यह  लोग  का कुछ  नहीं  बिगड़ेगा  ।  wa  wt
 डिस्प्लेस्ड

 ऐक्ट के  अन्दर  नहीं  हैं  तो  में  एक  कानून दाँ  पर सन्स  को  २४  परसेंट  के  बजाय  २४  परसेंट

 की  हैसियत से  तो  मानने  को  तैयार  हूं  कि  वह
 मिल  जाय

 कौर  उनके  दूसरे  भाइयों को  भी

 लोग  नहीं  लेकिन  ऐसा  कानून  लाजीकल  मिल  जाय  तो  इसमें  TTT  क्या  हज  हैं  ।  में

 ही  है  !  जो  चीज़  उसके  wax  जानता  हूं  कि  इसमें  दस  पन्द्रह  दिन  की  देरी

 नहीं  भराती  क्या  वह  सब  की  सब  जायज  है  ?
 हो  जायेगी  लेकिन  इसका  कोई  बहुत  लम्बा

 हम  यहां  लीगलिस्टक फार्म  के  लिये  नहीं  बैठे  चौड़ा  असर  नहीं  होगा  क्योंकि  इनकी  तादाद

 हमने  कांस्टीट्यूशनल में  लिखा  है  कि  हम  बहुत  ज्यादा  नहीं है  ।  इसलिये  में  बड़ी  झ्राजिज़ी

 सोशल  जस्टिस  देंगे  हर  तरह  की  जस्टिस
 से  लेकिन  बड़े  जोर  से  करूंगा कि  श्राप

 में  श्रानरेबुल मिनिस्टर  साहब  से  अदब  च्  दिल  का  दरवाज़ा  खोल  दें  क्योंकि  यह

 सें  gem  कि  वाह  कोई  शख्स  इस  बिल  के  दरवाजा  बहुत  वसीय  होना  चाहिये  ।

 अन्दर  राय  या  न  झाप  किस  क़ानून  से

 गिडवानी  साहब  नें  जो  atte की  है उस को  इस  के  मफ़ाद  से  महरूम कर

 सकते  दें
 ।  यह  एक  सस्पेक्ट  साफ़  दि  केस  हैं

 कि  में  उसके  बारे  में  यह  करना  चाहता  हूं

 आदमी  पहले  जाये  हों
 या

 बाद  में  भाये  हों
 कि  श्राप  देखें  कि

 मुल्क  में
 कितने

 उनके  साथ  सलूक  होना  चाहिये  भ्रामक  हें  जो  कि  भ्रंग्रेज़ी  जानते  हैं  ।  हिन्दी

 और  उर्दू  जानने  वाले  भी  बहुत  कम  हैं
 ।

 मिनिस्टर  साहब  पत्थर  का  दिल  रखते  तो  में  आपने  ag.  में  दे  दिया  कि  फलां

 कुछ  नहीं  कहता
 ।

 लेकिन  उन्होंने  इस  बिल  में  दिन  तक  क्लेम  प्राय  लेकिन  कितने  area

 उन  लोगों  के  लिये  प्रोवाइड  किया  है  जो  कि
 को  पढ़ते  हैं  ।  कितनों को  इसका

 बाद  में  आये  हें  श्र  ट्राइबल  एरियाज़  के  हैं  खत्म  मुन्ना  होगा  ।  में  मानता  हूं  कि
 जब

 वह

 या  ऐसे  लोग  जिनके  ara  थे  मगर  वह  लोग  arte  में  मिलते  हैं  तो  एक  दूसरे  को

 अब  तक  पक्के  नहीं  हुए  हूं  शर  रजिस्टर नहीं  बतलाते हैं  ।  लेकिन  फिर  भी  में  यह  मानता

 किये गये  हें  ।  राज  बाप  ५  नमे  दिल  को  हूं  कि  इतने  बड़े  देश  के  weet  ऐसे  श्रादमी  भी



 OZ  Yow विस्थापित  व्यक्ति  २३  फरवरी  १९५४  अनुपूरक  विधेयक

 प्राचीन होंगे  जिनको  कि  इसकी  इत्तला  न  हुई  हो  उन्होंने  रखा  वह  मेरी

 बहुत  लोगों  को  तो  यह  भी  मालूम  नहीं  है  कि  नाक़िस  राय  में  काफ़ी  नहीं  है  ।  हमारा  झगड़ा

 यहां  पर  दिये  जाते  हें  ।  मेरे  लायक  तो  इसी  बात  पर  है  कि  जो  शख्स  लिमिटेशन

 दोस्त  यह  सुन  कर  हसेंगे  ।  लेकिन  हिन्दुस्तान  की  वजह  से  रह  गया  है  उसको  भी  रिवीजन

 के  अन्दर  ऐसे  ऐसे  लोग  हैं  जिन्होंने  राज  तक  का
 हक़  देना  चाहिये

 रेल  नहीं  देखी  जिन्होंने  मोटर  नहीं  देखी  श्री  ए०  पी०  जन  :  मेरी  माननीय  सदस्य
 ।  जब  मेंने  कुछ  रिफ्यूजी  को  जींद  के

 से
 प्रार्थना

 है  कि  ae  परिभाषाओं  को  देखे ं।
 स्टेशन  पर  १९४७  में  देखा  तो  मुझे  यह  देख  कर  *क्लेमਂ  दाब्द  का  थ अझथ हू है  उस  क्लेम  से  जो  कि

 ताज्जुब  gat  fe  पंजाब  में  ऐसे  भी  लोग
 मुख्य  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  पंजीबद्ध  कराया

 रहते  यह  लोग  सिविलाइजेशन  के  लिहाज़  गया  हो  तो  निश्चित  तिथि  को  लम्बित  हो  ।

 से  बहुत  पीछे  थे  ।  उनसे  उम्मीद  करना
 ड्प्लीकेट  दाख़िल  किया  गया  है  या  नहीं  किया

 कि  वह  आपके  लिमिटेशन  के  कानून  को  जानते  गया  अगर  क्लेम  दिया  गया  है  कौर  wat

 होंगे  दुरुस्त  नहीं  हू  ।  में  यह  जानता  हूं  कि
 ag  नहीं  गया  तो  उस  को

 ¥,Yo,000  क्लेम  प्राय  थे  जिनमें से  ६०,०००  निपटाया  जायेगा  ।  में  किसी  भ्र धि कार

 वेरीफाई  नहीं  किये  सिफ  3,€0,000  पर  निर्भर  नहीं  कर  रहा  में  तो  की

 वेरीफाई  हुए  ।  परिभाषा पर  विश्वास  कर  रहा हूं

 पंडित  ठाकुर  दास  भागन े:  जनाब
 श्री  ए०  पी०  जन

 :
 कभी

 दो
 बार  तीन

 बार  तक  दावे  किये  गय  कभी  दूसरी  तरफ
 वाला में  भ्र  कर  रहा  था  ४५  (२)  के  बारे

 मेरे  लायक  det ने  ५  (२)  का
 कोई  सम्पत्ति  ही  नहीं  थी  ।.

 हवाला  दिया  ।  तो  में  अरज़  कर  रहा  था  कि
 पंडित  ठाकुर  दास  भागवत  दुरुस्त  हूँ

 ।  जहां  कहीं  भी  रिवीजन का  हक़  दिया  जाता  है

 कुछ  दावे  दिये  गये  ।  ऐसे  भी
 वह  दो  तरह  दिया  जाता  है  ।  एक  तो  मरसी

 लोग  थे  जिनकी  प्रापर्टी  नहीं  थी  पर
 पिटीशन की  तरह  है  कि  कोर्ट स्यू  मोटो  किसी

 जिन्होंने  क्लेम  दिये  ।  लेकिन  मेरी  शाराइकी
 दूसरे को  बुलावे  |  वह  के  बहुत  थोड़े  होते

 ख़िदमत  में  यह  wea  से  गुज़ारिश  है  कि  उनमें  दूसरे  वह  केसेज  होते  हें  कि  जिसके  अन्दर

 ऐसे  भी  लोग  थे  जो  कि  लिमिटेड  कीं  वजह  एप्रूव्ड  पार्टी  खुद  जा  कर  दरवाज़ों  खटखटाये

 से  मारे  जिनको  इत्तला  नहीं  या  शर  कहे  कि  मेरा  क्लेम  सुन  लीजिये ।  ५  (१)

 जिनके  डुप्लीकेट  नहीं  मिले  ।  में  झ्रापने  एक  महीने  की  लिमिटेड  रखी  है  |

 श्री  ए०  पी०  जेन :  यदि  कोई  दावा  ae  जो  लिमिटेड  का  क़ानून  दूसरे  मुल्कों  से

 किया  तो  पुष्टि  की  ला कर  यहां  चलाया गया  हूं
 उसको

 में
 मानता

 हूं  क्योंकि  हर  चीज़  की  कहीं  न  कहीं  लिमिट
 उसके  पुष्टीकरण  की  व्यवस्था  है  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  में  करूंगा
 मुक़र्रर  होनी  चाहिये  नहीं  तो  मुश्किल  हो

 जाय |  लेकिन  मुआवजा देने  की  या  इंसाफ़

 कि  जा  प्रावीज़न है  वह  बहुत  नाकाफ़ी है  ।  देने की  जो  कि सरकार  को  देना है  उसकी

 जो  प्रावीजन  है  वह  मुझे  मालूम है
 लेकिन  क्या  मियाद  हो  सकती है  ।  उसकी  मियाद  को

 वह  नाकाफ़ी है  ।  में  weet  से  ्  करना  बना कर  इस  सख्ती  से  लागू  नहीं  करना

 चाहता  मुझे
 और  ज्यादा बहस  करने  की  चाहिये  जैसा कि  ५  (१)  में  दर्जे  में

 अरज

 ज़रूरत  नहीं  मिनिस्टर  साहब ने  करूंगा कि  मिनिस्टर  साहब ने  तीन  महीने

 मेरी  कपिल  मान  ली  है  ।  वह फ़रमाते  हैं  कि  की  मियाद
 टक्कर  की

 थी
 पर  वह  उस  पर  खुद

 केसेज  को  हम  इजाजत  देंगे  लेकिन जो  क़ायम  नहीं  रहे  कौर  उन्होंने  पहले  उसको
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 [
 पंडित

 ठाकर  दास  aria  |

 एक  महीना प्रौढ़  बढ़ाया  प्रौढ़  फिर  २६  महीने
 दी  जाती  दो  बार  श्राप  कसूर

 तक  क्लेम  लेते  रहे  ।  इसके  लिए  में  उनको  कर  चुके हूं  ।  तीन  महीने  से  ana  चार

 मुबारक़बाद  देता हूं
 और  बुनियाद  पर  महीने  किया  कौर  फिर  उस  को  बढ़ा

 भ्रमित  करता  जिसकी  वजह  से  उन्होंने  २६  महीने  किया  ।  अरब  प्रा खिरी  माफी  यही  है

 तीन  महीने  से  २६  महीने  मियाद  बढ़ा  दी  ।  fe
 श्राप  इस  लिमिटेड के  कानून  को

 wa  यह  रिफ्यूजी  की  आपसे  ag  alae  वापिस ले  लीजिये  ।  कौर  इस  बात  की  इजाज़त

 दीजिये  जितने  क्लेम  किसी  टेक्नीकल
 अपील  है  ।  वह  दिन  मुबारक  होगा  जिस  दिन

 मिनिस्टर  साहब  अरपना  काम  पूरा  कर  लेंगे  वजह  से  नहीं  लाये  जा  सके  वह  लाये  जा  सकें

 ौर  उनका  यह  महकमा  खत्म  हो  जायगा  |  इन  में  बिल्कुल  डिफॉल्ट  वाले  क्लेम  नहीं  होगें  ।

 am  इस  लिमिटेड  को  सस्पेंड कर  दीजिये
 में  करना  चाहता हूं  ag  आखिरी

 मौक़ा  है  कि  ara  इस  लिमिटेशन  को  बढ़ा  दें  ।  श्र  इस  नेक  काम  को  जिस  से  गवर्नमेंट  की

 कीर्ति
 को

 चार  चांद  लगेंगे  श्र  श्राप  की  भी लिमिटेशन  के  गुज़रने  का  फ़ायदा  दूसरी  पार्टी

 को  मिलता है  |  पर  यहां  गवर्नमेंट  दूसरी
 दान  ५  बढ़ने  दीजिये  ।  कौर  लोगों

 पार्टी  हैं  ।  में  प्रणब  से  करूंगा  कि  यह  जो
 को

 यह  महसुस  करने  दीजिये  कि  वह  एक  वैलफेयर

 स्टेट  में  रह  रहे  हैं  न  कि  एक  लीगलिस्टिक शापने  लिमिटेड  रखा  है  इसको  हटा  लीजिये

 यह  भ्रामरी  मौक़ा है  क्लेम  देने  का  ।  उन  स्टेट  में  जो  कि
 लिमिटेड

 के  कानून को  लागू

 लोगों के  क्लेम  ले  लिये  जायं  जिनके  क्लेम  किसी  करती  है  ।
 स्टेटमेंट  श्राफ  श्राब्जैक्ट्स

 टेक्निकल  वजह  से  नहीं  लिये  गये  हैं  ।  डिप्टी  एंड  रिजर्व  को  देखें  तो  श्राप  को  मालूम  होगा

 स्पीकर  साहब  जनाब  निहायत
 कि

 ऐसा
 एक

 भी  केस  नहीं है
 लाला

 खूबसूरत  अल्फ़ाज़  में  यह  ररयाफ्ट  फ़रमाया
 अरचित

 राम  के  श्रमेंडमेंट में  न  भ्राता  हो  ।

 था कि  जिन  लोगों  के  क्लेम  डिफ़ॉल्ट की  वजह
 इसमें  दिया  है

 से  नहीं  लिये  जा  सके  उनके  अलावा  जिनके
 तथा  निपटाई  गई  तथा  wa  तक

 क्लेम  किसी  टेक्निकल  वजह  से  नहीं  लिये  गये

 क्या  उनके  लिये  कोई  प्राचीन है  ।  श्रानरेबुल

 नकी  गई  पुनरीक्षण  याचनायें  इस  में

 सम्मिलित  अथवा  आनुषंगिक  उपबन्ध
 मिनिस्टर  साहब  ने  फ़रमाया  कि  हां  हैं  ।  में

 तथा  सत्यापित  न  किये  गये

 मानता हूं  कि  ज़रा
 सा  लूपहोल तो  रखा  गया  aol  का  का

 है  यानी  स्यू  मोटो  रिवीजन के  वास्ते  रखा है  ।

 लेकिन जो  aia  हम  लोग  मिनिस्टर साहब  प्राय  ने  सब  कुछ  प्रावीज़न  किया  है  ।

 की  ख़िदमत  में  करना  चाहते  हें  वह  यह  है  कि  में  प्रति  से  अरज़  करना  चाहता  हूं  कि  में  कानूनी

 ara इस  लिमिटेशन के  क़ानून  को  हटा  दीजिये
 तौर  से  कुछ  रेजीमेंट  करने  के  लिये  नहीं

 डिफाल्टर  को  छोड़  कर  नये
 कहू  सकता  |  यह  तो  पिटीशन  are

 क्लेम ५  सामने  झा  सकें
 ।

 में  जानता  हूं  मरसी  है  कि  are  इस  चीज  को  कायदे  कानून

 कि  बाप  इसको  मानने  को  राज्ञी  नहीं  होंगे  की  नजर  से  न  देखें  कौर  पन  विशाल  हृदय
 का

 क्योंकि जो  बार  बार  रियायत देता  है  उसके  विकास  करें  और  उन  लोगों  के  साथ  इन्साफ

 लिये  ऐसा  करना  मुश्किल हो  जाता  है  प्रौढ़  करें
 जो  कि  उस  के  मुस्तहब  हें

 ।
 में  जानता  हूं

 वह  चाहता है  कि  कहीं  ख़त्म  करे  ।  लेकिन
 कि  जो  पीछे जाये  हें  उन  के  लिये  नया

 गरीब  नवाज़  हिन्दुस्तान  में  तीन  बार  माफ़ी  बिल  लाने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  लेकिन  ऐसे
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 भी
 सेकड़ों  हें  जो  कि  किसी  वजह  से  नहीं ग्रा  श्राप  दो  साल  रखते  हैं  ।  लेकिन  उन्हों  ने

 बुड्ढे  होनें  की  वजह  से  या  ake  किसी  कहा  कि  एक  साल  में  काम  हो  जायगा  |  खैर

 वजह से  उन  को  भी  श्राप  इन  में  शामिल कर  मिनिस्टर  साहब की  बात  थी  अच्छे  आदमी

 लें  ।
 मुझे  जो  कुछ  a  करना  था  वह  में  ने  कर

 थे  उन  की  बात  हम  ने  उन  के  ऊपर

 दिया  ait  मुझे  उम्मीद  है  कि  मिनिस्टर साहब  ऐतबार  किया
 ।

 फिर  दिन  गिनने  शुरू
 । मेरी  श्रजंदावत  कबूल  फ़रमायेंगे

 महीनों  एक  साल  गुजर  डेढ़  साल

 गुज़र  गया  कौर  ग्रामीण
 दो

 साल  गुजर
 लाला  अनचित  राम  प्रधान

 गये  |  फिर  फौरन  हाउस  के  अन्दर  एक

 में  समझता  हूं  कि  एक  एक  दफा  ही
 मेंट  ऐसी  लाई  गई  कि

 दो
 साल  का

 मौका  मिलेगा  इसलिये  में  अपने  ख्यालात  के  तीन  साल  किया  जाय  ।  इस  तरह  यह  एक

 मुताल्लिक  कर  देना  चाहता  हूं  में  इसਂ  पत्थर  था  जो  हम  पर  लेकिन  क्या  करें

 बिल  का  स्वागत  करता  हूं  क्यों  कि  इस  में  जो  सिवाय  इस  के  कि  बर्दाशत  करें  ।  खैर  ached

 कुछ  किया गया  है  वह  रिफ्यूजीज की  भलाई  किया
 ।

 एक  साल  के  बाद  डेढ़  दो  साल  गुजरे

 के  लिये  किया  गया  है
 ।

 मुझे  जैन  साहब  के  ग्र  aa  तीन  साल  भी  जो  रखे  गये  वह

 मुताल्लिक  तो  कुछ  कहने  की  जरूरत  नहीं  है  भी  हो  गये  ।  इस  को  भी  किया  ।

 क्योंकि  फ़वक़तन  उन्हों  ने  ५  नेक

 इरादों  का
 हमारे  सामने  सबूत  दिया  है  ।

 उस  के  बाद  ड्राप  देखें  कि  यह  बिल

 कौर  करा  रहा  जिस  ard  स्वागत कर  रहा
 सिलेक्ट  कमेटी  में  वह  हमेशा  रिफ्यूजी

 हूं
 ।

 यह  ख्याल  रखिये  कि  इस  का  स्वागत  तो

 के  लिये  लड़ते  रहे  हैं
 ।

 इस  वास्ते  उनके  मुतालिक

 कुछ  कहने  की  जरूरत  नहीं  है
 ।  मगर  में  कर  रहा  लेकिन  कितना  बढ़ा

 |

 अब  में  आप  से  पूछता  हं  कि  जरा  श्राप  ७
 जानता  हूं  कि  हमारे  जैन  साहब  मिन्नत  को

 दिल में  सोचिये  यह  साल  का  डेढ़  साल  ड (अ
 नहीं  मानते  वह

 तो
 दलील  को  मानते  हैं  ।

 मिन्नतें  तो  हमारे  बाबू  जी  ने  बहुत  कर  दी
 दो

 साल  हुए
 प्रौढ़

 ढ़ाई  साल  हुए  कौर  तीन

 साल  भी  हो  गये  ।  यह  किस  की  कीमत  पर

 में  उन  की  खिदमत  में  दलील  भी  पेश  करना

 चाहता हुं  ।
 किस  के  लिये  हुए  क्यों  हुए

 ।
 यह

 क्यों  बढ़ा  ?  क्या  यह  इस  लिये

 इस  वास्ते  बढ़ा  कि  कम्पेन्सेश  न  देने  को  गवर्नमेंट
 में  थोड़ा सा  करना  चाहता  हूं  ।  यह

 जो  बिल  हैं  इस  की  are  हिस्ट्री  देख  लीजिये  ।  बिल्कुल  तैयार  बैठी  थी
 ?

 कया  इस  से  लोगों
 को

 मौका  दिया  जा  रहा  था  कि  ate  एप्लिकेशन
 यह  बिल सन्‌  PEA  में  प्राया

 ।
 उस  र्क्स

 am  ०५  ?  क्या  लोगों  से  एप्लिकेशन
 इस  में  दो  बरस  का  प्राचीन  किया  गया

 दिलाने के  लिये  यह  aaa  बढ़ाया गया  था  ?
 जब  हम  ने  सुना  कि  दो  बरस  के  लिये  यह  है  तो

 यह  किस  लिये  यह  बाप  च्
 हम  को  बहुत  बेचनी  हुई  ।  यह  सवाल  हमारी

 एडवाइजरी  कमेटी  में  ।  यहां
 दिल  से  में  नहीं  जानता

 1

 मेंट  में  कहा  गया  कि  एक  साल  में  काम  अब  तक  तो  बहुत  सी  बातें  करते

 हो  जायगा ।  मोहन  लाल  सक्सेना  रहे  ।  कभी  प्राइम  मिनिस्टर ने  कहा  कि

 उस  थे  ।  तो  उन्हों  ने  कहा  कि  दो  साल  का  wat  अ्रपनी  ताकत  के  मुताबिक

 प्राचीन  तो  हम  कर  रहे  हें  लेकिन  hit  सेशन  कहा  नहीं
 देंगे  ।

 खत्म  करेंगे  एक  साल  के  प्रकार  |  मन  यह  सारा  मामला  इस  तरह  के  झगड़े  में  पड़ा

 अखिरी  स्पीच में  भी  यह  बात  कही  थी  रहा  ।  तो  यह  कहना  कि  fers  रफ्यजीज
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 आचित

 के  मफाद के  लिये  यह  बढ़ाया गया  इस  वास्ते  आज  बाबू  जी  ने  जो  कपिल

 मुमकिन है  कि  थोड़ी  बहुत  यह  बात  की  एक  महीना  दो  महीने

 लेकिन  तबीयत  बहुत  इस
 को

 नहीं  मानती  तीन  महीने  दिये  ate  चार  महीने  दिये  तो

 है  ।  यह  लगातार  का  बढ़ाना  क्या  बात  हुई
 ?

 में  कहता हुं  कि  हम  ने  तो  महीने  नहीं  साल  दिये

 क्या  मजबूरी थी  ।
 में

 ने  तो  कभी  इस  बात  हूं  एक  साल  दो  साल  तीन  साल

 को  तसलीम ही  नहीं  किया  कि  अगर  रुपया  दिये  ।  तो  इस  तरह  से  इतना  ज़र
 गया

 हो  श्र  में  अझरनैस्टनेस  हो  तो  कोई  भर  हम  माफ  करते  गय  |  तो  खैर  अच्छी

 काम  नहीं  हो  सकता  ।  तीन  साल  के  क्या  मतलब
 बात  है  जो  श्राप  ने  किया  |  अब  सवाल  यह

 होते हैं  ?  मगर  क्या  लड़ाई  AT  रहता है  कि  इस  बिल  कीਂ  हैसियत क्या  है  ?

 लड़ाई  पाकिस्तान  के  साथ  शुरू  हो  में  सादिक  दिली  तमाम  प्यार  से  अर  दो

 तो  क्या  श्राप  यह  कहेंगे  कि  हमारे  भ्रामक  से  सच्ची बात  हजारों  आदमी

 तैयार  नहीं  फाइव  इयर  प्लान  में  लगे  हुए  हमारे  हाउस  के  बाहर  हम
 को

 फेस  करने

 या  यह  कि  नहरें  बन  रही  रुपया उन  में
 पड़ते  हें

 ।
 वह  मुझ  से  कहते  हें  कि  तुम

 कांग्रेस

 लग  रहा  यह  नहीं  होगा  ।  बाप  एक
 पार्टी  के  मेम्बर  गवर्नमेंट  के  मेम्बर

 एक  वीक  में  तमाम  काम  को  स्विच  कर  देंगे  ।
 तुम  ने  हमारे  लिये  क्या  किया  ।  हम  va  से

 वजह  इस  की  ?
 वजह  यह  कि  मुल्क

 की
 क्या  कहें  |  हम  कोई  बात  कहते  हूं  तो  जेन

 रक्षा  का  काम  करना  है  ,  इस  का  इन्तजाम  करना
 साहब  नाराज़  हो  जाते हें  ।  जैन  साहब  नाराज़

 एक  हफ्ते  के  अन्दर ही  पार्लियामेंट की  शक्ल
 भी  जल्दी  ही  हो  जाया  करते  तो  कहीं

 बदल  क्योंकि  मुल्क  की  हिफाज़त
 ऐसी  बात  न  हो  जाये  कि  जैन  साहब  नाराज

 का  सवाल है  |  राज  एक  करोड़
 हो  इसलिये  बहुत  डर  डर  के  हम

 बात

 में  मुझे  पता  नहीं  कि  एक  करोड़  मरे  करते  लेकिन  कहीं न  कहीं  तो
 बात

 था  कितने  at.  लेकिन  ant  इतने
 कहनी  ही  पड़ती  है

 ।
 इस

 जो
 यह  बिल

 तबाह  हुए  प्रौढ़  लेकिन  किसी  ने  नहीं  सोचा
 बाबू जी  ने  इस  की  खासी  वस्तुत  कर  दी  ।

 fa  इस  काम  को  वार  बेसिस  पर  होना  चाहिये
 मुझे

 तो
 यह  मालूम  पड़ता  है  कि  इस  बिल

 के

 उन्हों  ने  कहा  कि  एक  साल  में  एक  अन्दर  श्राप  ने  पंजाबी  कहा  तो  पंजाबियों  नत

 साल  हो  दो  साल  हो  तीन  साल  हो  तो  अपनी  जनरासिटी दिखा  दी  इन्हों  ने
 पंजाबी

 कोई  बात  ऐसा  होता  ही  रहता  है
 ।

 लेकिन  में  इस  बात  को  तस्लीम  नहीं  कर  सकता

 मानकर  श्राप  की  यह  बात  कि  हमारे
 पास

 झादमी  नहीं  हैं  माफ  कर  दिया
 ।

 श्री  में  कहता

 कि  are  कोई  झ्रादमी  किसी काम  को  करने
 हुं कि  वैसे  वह  पंजाबी  हैँ  श्राप  ने

 उन  को  माफ

 के  लिये  wee हो  तो  वह  इस  काम  में  दो

 साल  लगा  दे  लेकिन  हम  क्या  करें ?  हमें
 ~  नहीं

 ।
 art

 तो
 हालत  यह  होती

 घरों  में  तरीका  यह  होता  है  कि  जो  मालिक

 तो  माफ  करना ही  एक  साल  को  माफ
 होता है  उस  गलती  कोई  नहीं

 करना
 दो  साल  को  माफ  करना

 जो  नौकर  होता  है  उस  की  गलती  निकालते  है ं।

 तीन  साल  को  भी  माफ  ही  करना है  |
 लेकिन  हालत  यह  है  कि  जब  भी  गलतियां

 शर  पता  नहीं  कभी  कितने  साल  ak
 निकालने का  मौका  होता  है

 मालिकों

 माफ  करना  है  छे  साल  के  लिये  भी  हम  तैयार
 की  गलतियां  निकालते  नौकर  चाहे  जो

 करे

 साल  होंगे  तो  उन  को  भी  माफ
 मालिक  art  कौन  है

 ?
 मालिक  तो  मुल्क के

 करना ही  पड़ेगा  ।  रहने  वाले  रिफ्यूजी  हैं
 ।

 नौकर
 कौन

 है
 ?
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 नौकर  तो  गवर्नमेंट  है  ।  राज  नौकर  जो  ख्वाहिश  तो  है  कि  हम  जल्दी  से  जल्दी  लोगों

 उस  की  गलती  कोई  नहीं  है  ।  यह  कहते हूं  कि
 को  क्लेम  दें  एक  तरफ  इतना  रुपया

 द

 रिफ्यूजी  बेईमान  गलत  बयान  देते  प्र रब है  प्रौढ़
 दुसरी  तरफ  इतने  सारे  रिफ्यूजी

 चीजे  विद होल्ड  करते  तमाम  तरह  बातें  हें  ौर  वह  फरमाते  हैं  कि  aa  इसी  तरह  से

 करते  हैं  ।  राज  मालिक  का  नुक्स  निकालते  क्लेमेंट्स  बढ़ते  जायेंगे  तो  हम  उन  का  फैसला

 लेकिन  नौकर  का  नुक्स  कहने  की  जुर्रत  नहीं  कर  पायेंगे  ।  यह  दलील  की  ऐसी

 कोई  नहीं  कर  सकते  |
 जबरदस्त है  जिस  के  होते  हुए  कुछ  जवाब नहीं

 बन  लेकिन  में  am  से  पूछता  हूं
 कि

 उस  वास्ते में  कहूंगा  कि  इस  बिल  के  Aare
 यह  जो  रुपया  है  यह  कहां  से  भराया ?  एक

 जो  नुकायस  में  तो  समझता  हूं  कि  इट  इज  ag  रुपया  तो  रिफ्यूजी  की  प्रापर्टी  का

 नाट  सफिशियेंटली  बाबू  जी  नें  जो
 बाकी  ड्राप  ने  रुपया  दिया  ।  शाइनी  इंटेरिम

 कुछ  इस  बिल  के  बारे  में  कहा  अच्छा
 कम्पेन्सेशन  स्कीम  के  नें  बड़ी  ही

 थोड़ा  मैं  भी  उस  को  मानता  लेकिन  में  मज़ेदार  बात  लिखी  उस  के  लिये  में  ने

 समझता हूं  कि  जो  थोड़ी  बहुत  भ्रमेंडमेंट  कोई  मुबारकबाद  की  चिट्ठी  तो  नहीं

 वह  तमाम  चीजें  इस  में  जाती  हैं  तो  वह  लेकिन उस  के  लिये  ड्राप को  दिल  में

 क्यों  न  लाई  जायें  ।  में  ने  एक  केस  दिया  मंत्री
 बाद  देता हूं  ।  श्राप  फरमाते  हैं

 :

 जी  को  ।  चन्द  दिन  हुए  एक  आदमी  ने  दरख्वास्त

 व्यक्ति  स्वामित्व  की  areas
 दी  |  उन्हों  ने  कहा  कि  इन  टाइम  नहीं  थी  ।

 में  ने  इन  को  लिखा  fe  wa वह  क्या  कर े॥
 को  कितना  ही  क्यों  न  छोड़  अथवा

 इन्हों  ने  कहा  कि  इस  की  डिले  कौन नहीं
 स्वामित्व  के  च्  की  प्रशंसा  तो  भी

 हो  |  wa  नया  बिल  आरा  रहा  इस  केवल  एक  श्रेणी  के  व्यक्तियों  के  साथ

 बिल  में  तो  इन  की  डिले  तो  कनडोन हो  सकती  करण  का  प्रयोग  नहीं  किया  जा

 लेकिन  इन  ग्रामीणों at  एक  दो  महीने  विशेषतया  उन  व्यक्तियों  के

 की  डिले  कौन  नहीं  हो  सकती  ।  अभी  का  सब  कुछ  नष्ट  हो  चका

 में  ने  चन्द  दिन  हुए  एक  चिट्ठी  लिखी  थी
 ।

 [  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  पीठासीन  हुए  ।].
 जयपुर  के  एकਂ  बेचारे  गरीब  सिन्धी  ने  २०

 हज़ार  रुपये  का  क्लेम  क्लेम  यह  सोशलाइजेंशन का  जो  तजुर्बा

 को  भी  लिखा  किन्तु  उस  को  उस  की  कोई  इत्तिला  इस  का  एक  सेक्शन  पर  करना  मुनासिब

 नहीं  त्ञरौर
 कोई  जवाब  उस  का  नहीं  है  ।  नहीं  था  ।  हम  यह  बात  पिछले  पांच  वर्ष  से

 कागज़ात  उस  के  पास  नहीं  परब  बतलाइये  कहते  शुक्र  कि  ग्राम  छुटे  वर्ष  में  मिनिस्टर

 उस  बेचारे  गरीब  के  क्लेम  का  क्या  बनेगा  |  साहब ने  तसलीम  किया  कि  इस  तजुर्बे  को  हमें

 श्र  वह  किस  कैटेगरी में  पायगा ।  में  जानता  रिफ्यूजी  पर  ट्राई  नहीं  करना

 हूं  कि  ग्रुप  की  ख्वाहिश  उस  कैटेगरी  के  लोगों  यह  सोशलाइज़ेशन का  तजुर्बा  एक  ऐसे  सेक्शन

 को  नीलू  करने  की  लेकिन  खाली  पर  जो  कट  पिट  कर  पाया  पिर  हुआ

 हित  से  at  बनने  वाला  नहीं  जरुरत  उस  पर  करना  किसी  तरह  ठीक  भ्र
 मुनासिब

 इस  बात  की  है  कि
 इस  बिल  को  ऐसा  मौडिफाई  नहीं  है  ।  जब  श्राप  को  यह  नहीं  करना  है

 तो

 कीजिये जिस  से  ag  इस  के  भ्रमर  झरा  जाय  ।  फिर  श्राप  को  देखना  है  कि  श्राप  कहां  से

 सवाल  बड़ा  भ्रच्छा  हमारे  सामने  पेश  करते  और  कैसे उन  को  कम्पेसेट करते  हें  ?  श्राप

 हैं  कि  बतलाइये  हम  क्या  करें  ?.  हमारी  के  पासਂ  एक  अरब  के  मलय  की  प्रापर्टी



 ~
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 अचिंत

 बाकी  रकम  कहां  से  श्राप  पाकिस्तान
 उन

 को  पुरा  नहीं  दे  सकते
 तो

 थोड़ा  बहुत

 से  लीजिये  ate  बड़े  शौक  से  घर  में  रख  ली
 तो

 दीजिये
 ।

 का  यह  उसूल  तो  ठीक  है

 लेकिन  जब  तक  wm  को  पाकिस्तान  से
 fe  हमारी  इस  इंटेरिम  स्कीम  का  मकसद

 क्लेमेंट्स के  उस  CY  परसेंट  तबके  को  बेनी  फिट रुपया  नहीं  तब  तक  गवर्नमेंट
 को

 खुद

 यह  रकम  रिफ्यूजीज़ के  वास्ते  प्रोवाइड  करनी  देना  प्राय  कहते  हें  कि  हम  बड़ों को  पुरा  नहीं

 चाहिये  ।  लेकिन  इस  का  यह  मतलब  नहीं  दे  सकते  लेकिन  सदी  बाकी

 हो  जाता  प्रौढ़  न  ही  हम  इस  बात  का  दावा  क्लेमेंट्स को  तो  दीजिये  ।  wa  यह  कहना कि

 करते  हैं  कि  फौरन  हमें  पांच  रुपया
 इन  सब  के  लिये  रुपया  कहां  से

 श्राप  के  पास  दो  भ्र रब  रुपया  तीन  अरब  उस  के  हमारा  इंतजार  करते  जाना

 कि  पाकिस्तान  से  मिले  तो  इस  से  काम  नहीं का  फर्क  यह  में  नहीं  कहता  कि  श्राप  हमें  सारा

 का  सारा  फौरन  दे  लेकिन  उस  के  लिये  चलने  वाला  काफी  इंतजार  हो  चुका  है

 तो  वायदा  तो  कीजिये  ।  भर  गवर्नमेंट खुद  प्रपंच  पास  से  ज़रूरी  रकम

 प्रोवाइड  करे  कौर  उन  के  WA  का  रुपया

 में  गराज  कल  भूमिदान  के  कार्य  में  लगा  उन  को  तकसीम करे  ।  ऐसे  लोग  जिन  के  क्लेम

 हुआ  हूं  श्र  मुझे  यह  देख  कर  हैरानी  बाद  में  वह  wa  नहीं  कह  सकेंगे

 होती है  और  gat  भी  होती है  कि  कि  हमें  जल्दी  नहीं  यह  शिकायत

 हमारे  रिफ्यूजी  पाकिस्तान
 वही  आदमी  कर  सकते  हैं  जिन्हों  ने

 से  कट  पिट  कर  भ्र ौर  सब  कुछ  लुटा  कर  ५  mid
 को

 पहले  से  दिये  हुए  हैं  |

 बाद  में  क्लेयर देने  वालों  को  बाद  में  मिल वह  भी  भूमि  दान  में  ज़मीन  दान  कर  रहे

 में  समझता  हूं  कि  एक  ऐसे  सेक्शन  पर  जो
 जायेगा  ।  दो  अरब  से  ज्यादा की  श्राप  को

 पहले से  ही  लुट  कर  प्रिये  हैं  उन  के  ऊपर  इस  के  लिये  जरूरत
 तो

 में  कहता  हूं  कि

 साठ या  सत्तर  अस्सी  परसेंट  का  कट  झाप एक झ्ररब एक  at  और  प्रोवाइड

 लगा  देना  किसी  तरह  इंसाफ  की  बात  नहीं  है  एक  न  सही  पचास  करोड़  ही

 और
 जेसा  श्राप  ने  खुद  फरमाया  है

 लेकिन  अदायगी  का  काम  तो  चालू

 जेशन  के  तजुर्बे  को  एक  सेक्शन  पर  नहीं
 श्रीमान  काफी  इन्तजार  वे  लोग  कर  चुके  हैं  ।  रह  गये

 चाहिये |  at  को  उन  को  जो  देना  है  प्रौर  वे  लोग  जो  बाद  में  क्लेयर  देते  तो  उन  को

 जिस  को  देना  श्राप  ने  क़बूल  किया  है  वह  श्राप  amy  बाद  में  दे  सकते  हैं  |

 एक  साल  में  नहीं  दे  सकते  तो  दो  साल  में

 तीन  साल  में  दें  या  चार  साल में  दें  ।  इस  के  अलावा  में  श्राप का  ध्यान

 उन  भ्रांतियों  की  कौर  दिलाना  चाहता  हूं am  ने  इस  सिलसिले  में  एक  बात  यह  भी

 कही है  कि  हम  जो  बड़े  बड़े  लोग  हैं  प्रो  लाखों
 कि  जिन्हों  नें  क्लेम्स  के  लिये  एप्लाई

 करोड़ों की  जायदाद  पीछे  छोड़  कर  श्राये  उन  के  क्लेम्स इस इस  ग्राउंड  पर  रिजेक्ट  हो  गये

 उनको  हम  फिर  उन  का  पुराना  स्टेटस  नहीं
 कि  वह  मियाद  के  रखकर  नहीं  बाद  में

 दे  उन
 को

 उन  का  पुराना  स्टेटस  मियाद बढ़ा  दी
 लेकिन

 उन  के
 क्लेयर

 रेस्टोर  करना  हमारे  के  बाहर  रिजेक्ट  ही  यह  छोटी  सी  टैक्नीकल  बात

 उन  के  लिये  में  कहना  चाहता  हूं  कि  art  उन  के  उम्मीद  है  कि  are  ऐसे  लोगों  को  भी  इस

 क्लेयर में  ६  भराने  ८  भर  कमी  कर  दी  स्कीम  के  भ्रमर  ले  जायेंगे  ।  इस  के ग्र लावा  मैं

 कोई  स्टेटस  तो  उन्हें  दीजिये  ।  अगर  खास  तौर  पर  श्राप  का  ध्यान  इसे  बिल
 में
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 श्राप  फरमाते हें  वह  एक  लाख एक  लैकूना की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं

 शर  वह  यह  है  fe  ऐसे  देहाती  ware  आदमी  देहात  में  नहीं  रहते  हैं  शर  उन्हों
 ने

 को  जिन  की  प्रापर्टी  बीस  हजार  से  कम  छोटे  छोटे  प्लाट्स  जो  उन  को  जाफर  किये

 गये  उन  पर  बसना  ठीक  नहीं  समझा  कौर आप  ने  इगनोर  कर  दिया  उन  के  क्लेयर को

 आप  ने  वैरीफाई  नहीं  किया  कौर  इस  सिलसिले  वह  कस्बों  प्रौढ़  शहरों  में  रह  रहे  हें  ।  पाकिस्तान

 में  श्राप ने  अपनी  इंटेसिव  काम्पैंसेशन  स्कीम की  में  भल ेही  उन  के  पास  जमीन  चाहे  थोड़ी

 रही  लेकिन  उन  के  अपने  घर  थे
 AK

 किताब  में  एक  बड़ी  मौजूं  बात  कही  है
 :

 सच्चा  खाते  पीते  जो  थोड़ी  जमीन  उन  को

 बार  झ्रावाज़  उठाई  जाती  है  कि  दी  गई  उस  पर  उन्हों  ने  बसना  मुनासिब

 हम  ने  २०,०००  रुपये  से  कम  मूल्य  के  छोटे  नहीं  समझा  चूंकि  उस  समय  उन्हों  ने  जमीन

 देहाती  घरों  को  क्यों  छोड़  दिया
 नहीं  इसलिये  अरब  दुबारा  उन  को  मकानात

 जब  कि  दूसरे  घरों  के  कलेयों  का  मूल्य  मापा  जा  नहीं  मिल  सकते  ।  श्राप  कुमार  हें  कि  छोटे  छोटे

 रहा  है  :
 11.0

 दाहर  में  चले  गये  में  पूछना  चाहता

 हूं  कि  उन  को  क्या  मिला
 ?

 जमीन  छोड़
 इस  के  फरमाते  हें  कि

 इस  वास्ते  उन  को  न  जमीन  मिली  कौर  न  ही

 हैक उत्तर  सरल  है  कि  Re¥o  में  लोगों को  मकान  aa  ने  उन  का  क्या  किया
 ?

 भूमि  की  अरघ-स्थायी  आवंटन  के  साथ  इस  का  साफ  जवाब  प्राय  मेरी  समझ  में

 देहाती  क्षेत्रों  में  मकान  दिये  गये  थे  मंत्री  जी  की  यह  दलील  नहीं
 ।

 अब  दुबारा  ऐसे  मकान नहीं  दिये  जा

 सकते  पी  मेरे  पास  चिट्ठियां  पड़ी  हैं  सनौर  में
 आप  को

 दो  लाइनों में  सवाल  अर  दो  लाइनों में
 बतलाऊं  कि  ऐसे  हजारों  भ्रामक  हें  जिन  को

 कुछ  नहीं  मिला  है  ।  यह  मेरे  पास  प्रेसीडेंट
 उस  का  जवाब  श्र  इस  में  दाक  नहीं  कि

 रूरल  होल्डर  असोसियेदशन की  तरफ
 जवाब

 भी  art  ने  बड़ा  माकूल  दिया  है
 ।

 इस  के  प्रभावी  ने  एक  कौर  मज़ेदार
 से  खत  mars |  इस  में  इस  बात  की

 शिकायत है  कि  are  किसी  झ्रादमी  का  क्लेम
 जवाब  दिया

 ।
 art  फरमाते  हें  कि

 :

 बीस  हजार  से  कम  है  तो  वह  वेरीफाई नहीं

 पंजाबी  विस्थापित  व्यक्तियों  बीस  हजार  एक  रुपया  है  तब  तो  वैरीफाई

 में  से  जिन  के  पास  cheat  पंजाब  या  परिचय  हो  लेकिन  wae  उस  का  क्लेम  उन्नीस

 पाकिस्तान  के  दूसरे  भागों  में  scary  भूमि  हजार नौ  सौ  है  वेरीफाई नहीं  होगा  ।

 WX,ooo  व्यक्तियों  को  मेरे  चार  मकान  हें  और  उन  चारों  मकानों

 पंजाब  तथा  पैप्सू  में  भूमि  देकर  बसाया  की  लागत  मिला  कर  निनानवें  हजार  नौ  सौ

 जा  चुका है  गी  निन्यान्वें आती है, यानी ती  यानी  एक  एक  की  बीस

 हजार  से  कम  भराती  है  तो  उन  चारों  मकानों
 एक  लाख  बाकी  रह  गये  और  उन  के

 का  क्लेम  वैरीफाई  नहीं  हो  झगर  में
 लिए

 आप
 जवाब

 देतें  हे  कि
 :

 इस  में  गलती  करता  तो  वह  मुझे  ठीक  कर

 थोडी  सम्पत्ति  के  स्वामियों  न  संकते हें  लेकिन  में  समझता  हुं  कि  ae  बीस  हजार

 उन को  दिए गए  छोट  प्लाटों  को  लेना  की  क़ैद  किसी  तरह  इंसाफ  पर  मबनी  नहीं

 उचित  नहीं  समझा है  और  वे  दायरों  और  अगर  बीस  हजार की  उन  की  प्रापर्टी की  लागत

 कस्बों  में  रह  रह  कहा  नहीं  भाती  र  उन्नीस  हजार  ही  रह  जाती
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 aise

 तो  क्या  वह  इस  से  महरूम  रक्खे  तो  आपਂ  उस  को  बदलिये  ।  क्या  यह  बात

 ठीक  नहीं  है  ?  आप॑  के  पास  दो  आदमीਂ  आये प्र
 श्राप  ने

 जो  यह  कहा
 कि  हम  हर  एक  के

 अच्छा  सलूक  करना  चाहते  ह  तो wf
 मेरे  पास  हजारों  आदमी  आते  रहते

 ससे  मुझे  बड़ी  wait  हुई  ।  हें  और  कहते  हैं  कि  सरकारी  इन्तजाम  अच्छा

 नहीं  हमारे  क्लेम  वेरिफाई  नहीं  हुए  हैं
 ।

 मान  लीजिये  कि  किसी  को  मकान  दो  हजार
 जो  देहात  के  अन्दर  अपनीਂ  प्रापर्टी  छोड़

 का  मिला  अगर  उस  का  क्लेम  दस  हजार
 कर

 आये  वह  रिफ्यूजी नहीं  हें  और  वह  का  ही  हे  तो  आप  मकान  की  पुरी  क़ीमत  न

 आप  की
 मदद  के  मुस्तहक़  नहीं  हें  ।  यह  उस  के  बदले  में  आठ  हजार

 माक़ूल  जवाब  मिलता  ह  ।  आप  फ़रमाते  हैं  छः  हजार  लेकिन  कुछ  दीजिये  तो

 कि
 जब  यहां  हिन्दुस्तान  और  पाकिस्तान  सहीं  |  लेकिन  उन  का  आगमन  मेरी  समझ

 का  सेट्लमेंट  हुआ  तो
 ने  इस  को  मान

 में  नहीं आता
 लिया  ।  आप  ने  मान  लिया  लेकिन

 में  जानता हूं  कि  आप  के  दिल  के  अन्दर
 हम  ने  नहीं  रिफ्यूजीज़ ने  नहीं  माना

 क्या  यह  खुदा  के  यहां
 से

 आई  हुई  चीज हैं
 जजबात  ह  और  जैसा  डिप्टी  स्पीकर  साहब

 ने  फ़रमाया  इस  बिल  का  स्कोप  बढ़
 कि  बदलਂ  नहीं  सकती

 |
 में

 तो
 कहता  हूं  कि

 जो  सारे  हिन्दू आय  हे  वह  तकलीफ के  अन्दर
 सकता  और  आप  ने  भी  यही फ़रमाया

 हें  उन  के  क्लेयर  नहीं  मिल  रहे  उन्हें आप  आपਂ  का  ऐटिट्यूड  निहायत  अच्छा  है  ।

 यह  में  मानता  हं  कि  हमेशा  एक  बात  से
 को  देना  चाहिये

 ।
 में  तो  कहता  हं  कि  अगर

 मुसलमान भी  हों  तो  उन  को  भी  मदद  दी
 इन्कार  करते  हुए  अपने  आप  को  ग़लत  मानना

 जाय  |  अगर  किसी  ata  से  उन  को  तकलीफ  मुशिकल  होता  लेकिन  में  समझता  हूं
 कि

 जो  बात  देश  के  हित  के  लिये  जो  गरीबों
 होती  है  तो  हमें  उस  को  उन  के  खयाल से

 देखना  खैर  इस  को  तो  छोड़  दीजिये  के  हित  के  लिये  हो  उस  को  मानने  में  sor

 नहीं  करना  चाहिय े।
 हमारा  oat  हे  कि  जिसे  भी  हम  मज़लूम

 पायें  उस  की  मदद  करें  |  आज  हमारे  पास  में  इतनी  बात  कह  कर  खत्म  करता  हूं

 आदमी  आते  ह  और  कहते  हैं  कि  हम  क्या  और  आप  से  उम्मीद  करता  हूं  कि  आप  इस

 करें
 |  एक  कम्पाउंडर कहता  है  कि  मेरा  बिल  को  वसीय  करेंगे  ।  जेसा  हमारे  डिप्टी

 मकान दस  हज़ार  का  मेरा  क्लेम  स्पीकर  साहब  ने  कहा  और  अगर  आप  महसुस

 करें  कि  इस  बिलਂ  के  अन्दर  जो  नये  आदमी में  कम्पाउंडरी  जानता  लेकिन  मेरे  पास

 आज  पैसा नहीं  कहां  से  खाऊं  ?  कर्जा  आये  हैं  उन  का  स्कोप  नहीं  है
 तो

 में  कहता

 मिलता  नहीं  क्या  करूं  ?  हमारी  गवर्नमेंट  हूं  कि  जो  नये  आदमी
 आये  वह  रिफ्यूजी

 के  दिमाग़  के  अन्दर  यह  बात  आ  गई  कि  तो  हैं  ही  ।  एक  आदमीਂ  के  तीन  बच्चे  उन

 मुआहिदा  हो  गया  |  हमारी  सरकार  में  से  दो  बच्चे  तो  घर  के  अन्दर  आ

 नहीं है
 ।

 में  कहता  हूं  कि
 आप  को  देखना है  अगर  तीसरा  बच्चा  भी  आता  है  तो  क्या

 कि  नीड  क्या  है  ।  आप  नौकर  हें  जनता  हम  को  उस  को  अन्दर  नहीं  लेना  चाहिये ।

 आप  देखिये  कि  जनता  की  सेवा  कैसे  हो  सकती  डाक्टर  चौइथराम  गिडवानी  ने  फरमाया  कि

 है  ।  अगर  आज  आप  ने  एक  बात  की  और  कुल  चार  या  पांच  सौ  आदमी  ऐसे  हैं
 ।  में  तो

 कल
 आप  मालूम  हुआ  कि  वह  ग़लत  है  कहता  हूं  कि  एक  भी

 आदमी
 हो  अगर

 वह
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 दुखी  होता  है  तो  उस  की  ओर  आप  को  देखना  नहीं  किया  गया  जितना  कि  अपेक्षित था  ।

 चाहिये  |  ae  ने  अपना  काम  खत्म  कर  मेरे  विचार  से  शरणार्थियों को  पुनर्वासित

 इतने  थोड़े  से  आदमियों  की  कौन  सी  बात  करने  का  किये--जिस में  दावों  का

 आप  उन  को  भी  डिस्पोज  आफ़  कीजिये  ।  करण  भी  सम्मिलित  ह--सन्तोषजनक  स्तर

 पर  नहीं  हुआ  हूँ  ।  आज  यह  विधेयक  सदन
 इस  वास्ते  अगर  आप  इस  बिल  में

 के  सामने हँ  ।  जहां  तक  इस  विधेयक के

 ज़न  नहीं  कर  सकते  तो  में  कहता  हुं  कि  आप  aq का  सम्बन्ध  हम  उन  का  स्वागत

 नया  बिल  लाइये  जिस  के  अन्दर  वह  लोग  भी  करते  हैं  और  हमें  उन  के  विरुद्ध  कोई  शिका
 यत

 आ  जायें  जोकि  नये  आने  वाले  हें  ।  आप
 नहीं  इन  की  आवश्यकता  और  सच  तो

 का  यह  we  नहीं  कि  आप  उन  को  मायूस  यह  है  कि  हम  बहुत  दिनों  से  इन  के  लिये
 करें ।  कोई  भी  रिफ्यूजी हो  आप  का  फ़र्ज़

 चिल्लाते  रहे  हू  ।  परन्तु  अभी  भी  कुछ  एसे

 हैं  कि  आपਂ  उस  का  भी  इन्तज़ाम  करें  |  यह

 कहना  कि  हम  इन्तजाम  नहीं  कर
 मामले  हैं  जो  छोड़  दिये  गये  हें  और  हम

 चाहते  हें  कि  उन्हें  भी  इस  में  सम्मिलित  कर

 क़ानून  बन  अब  स्याही  या  पेन्सिल  खत्मਂ  लिया  जाये  ।  जबकि  इनਂ  विस्थापित  व्यक्तियों

 हो  गई  हू  इसलिये  हम  नया  बिल  नहीं  ला
 का  उस  में  कोई  दोष  नहीं  ह  ,  तो

 फिर  दावों  के

 इस  को  मानने  के  लिये  म  तेयार  नहीं  दायर  करने  और  उन  के  पुष्टीकरण  के

 नया  बिल  ला  कर  जो  भी  नये  आदमी  मार्ग  में  इन  प्रविधियों  को  रोड़े  नहीं  अटकाने

 आते  हे  उन  का  इन्तजाम  किया  जाय  |  रुपया
 चाहियें  ।  में  यह  बात  मानता  हू ंकि  इस

 तो  गवर्नमेंट को  देना  पाकिस्तान से  मिले  संबंध  में  सरकार  का  रुख  काफ़ी

 तो  बड़ी  खुशी  लेकिन  उस  का  मिलना  पूर्ण  रहा  हू  और  उसने  दावों  को  दायर  करने

 मेरे  खयाल  से  सम्भव  नहीं  और  मिले  की  अन्तिमਂ  तिथि  के  सम्बन्ध  में  छे  महीने
 तो  आप  उस  को  अपने  फ़ंड  में  शामिल  कर  तक की  छूट  दी  है  ।  में  समझता हुं

 कि  ऐसा

 लीजिये  ।  आप  ने  जो  फ़िक़रा  रखा  है  उस  को  करना ठीक  भी  था  ।  दावों,के दायर  करने

 के  लिये  निश्चित समय  को  बार  बार  बढ़ाने
 म

 देखता  हुं  तो  मुझे  आप  के  ख्यालात  बड़े
 अच्छे  दिखाई  देते  लेकिन  आहिस्ता  आहिस्ता  का  कारण  यह  नहीं  था  कि  उस  में

 आगे  चल  कर  वह  फिर  ad  हो  गये  हैं  और  थियों  का  कोई  दोष  था  बल्कि  कुछ
 आप

 अपनी  बात  पर  अड़े  हुए  हें  ।  मगर  में  महत्वपूर्ण  बातों  से  बाध्य  हो  कर  सरकार

 आप
 को

 इस  के  लिये  मुबारकबाद देता  हुं  ।  को  एसा  करना  पड़ा  ।  मे ंतो  यह  समझता

 हूं  कि  हमारे  निर्णय  और  हमारी  राजनीति
 सरदार  हुक्म  fag  :  विस्थापित  व्यक्तियों

 को  पुनर्वासित  करने  और  उस  से  संबंघित
 पाकिस्तान  सरकार  की  प्रतिक्रियाओं  से

 प्रभावित  होती  रही  हें  ।  हम  लोग  आरम्भ
 अन्य  समस्याओं  का  सामना  करने  के  सम्बन्ध

 से  ही  चिल्ला  रहे  हं  कि  इस
 सम्बन्ध

 में
 में  माननीय  मंत्री  ने  जो  रुचि  दिखाई  हूँ  और

 जो  कार्य  किया  उस  के  लिये  में  उन्हें  बधाई
 स्तान  सरकार  के  साथ  किसी  वार्ता  अथवा

 किसी  समझौते  की  प्रतीक्षा  करना  व्यथ  हैं
 ।

 देता  हूं
 ।  इस

 में  कोई  सन्देह  नहीं  कि  यह
 पाकिस्तान  सरकार  किसी  भी  समझौते  के

 काय  बहुत  बड़ा  और  कठिन  था  और  सरकार

 लिये  dare  नहीं  होगी  क्योंकि  यदि वह
 ने  इस  दिशा

 में
 जो  कुछ  किया  वह  सराहनीय

 हूं  ।
 फिर

 भी
 हमारी  यह  शिकायत  है  कि  यह  तैयार  होती  है  तो  उसे  बहुत  अधिक

 धन

 कार्य  उतनी  उत्सुकता और  उत्साह  के  साथ  ना  पड़गा  जिस के  लिये  वह  कदापि  तैयार
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 हुक्म

 नहीं  होगी  ।  हमारी  सरकार  ने  पाकिस्तान
 समस्या  लगभग  हल  हो  चुकी  थी  और

 सरकार  को  अनेक  रियायतें  दी  परन्तु
 ८०  या  ९०  प्रतिशत  शरणार्थी  पुनर्वासित

 किये  जा  चुके  थे  ।  हमਂ  ने  सरकार  के  इस
 उन  से  भी  हमें  कोई  लाभ  नहीं  हुआ

 ।
 दावों

 के  पुष्टीकरण  के  बाद  अब  हमਂ  यह  मुआवज़ा
 विचार  से  असहमति  प्रकट  की  थी  ।  अब

 योजना  क्रियान्वित  करने  जा  रहे  हें  ।  अन्तरिम
 माननीय  मंत्री  इस  मुआवज़ा  योजना  के

 मुआवज़ा  योजना  हमारे  सामने रखी  गई  हू
 सम्बन्ध  में  थोड़े  ही  समय  में  कुछ  कर  दिखाना

 और  इस  से  इन  बेचारे  शरणार्थियों को  चाहते  हें  ।  हम  भी  यह  चाहते  हें  कि  इस

 ज  को  गतिशील  किया  जाये  ।  परन्तु
 कुछ  आशा  प्राप्त  हुई  है

 |
 अब  एकमात्र  प्रशन

 यह  है  कि  इस  कार्य  को  यथासंभव  शीघ्र ही
 माननीय  मंत्री  जो  यह  कहते  हें  कि  aa  दावों

 किया  जाना  चाहिये  |  को  स्वीकार  करने  से  इस  मामले  में  और

 विलम्ब  हो  यह  उचित  नहीं  है  ।

 इस  छोटी  सी  पुस्तक  में  यह  कहा  गया
 में  तो  संमझता  हूं  कि  इस  चीज़  से

 इस
 मामले

 है  कि  यह  अन्तरिम  मुआवजा  योजना  १९४९
 में  कोई  विलम्ब  नहीं  होगा  ।  मेरा  निवेदन  यह

 में  श्री  गोपालस्वामी  आयंगार  द्वारा  दिये  गयें
 हूँ  कि  ऐसे  मामलों  को  भी  सम्मिलित  कर

 एक  वचन  की  पूर्ति  हे  ।  यह  कहा गया  है  कि  लिया  जाना  चाहिये  |  यदि  किसी  स्वेच्छापूर्वक

 उन्हों  ने  यह  आदिवासी  दिया  था  कि
 अवहेलना  के  कारण  दावे  समय  से  न  दायर

 जियों  को  मुआवज़ा  दिया  जायेगा  और  अब  किये  गये  तो  उन्हें  अस्वीकार  किया

 सरकार  उसी  वचन  को  पूरा  करने  जा  रही
 जा  सकता  परन्तु  यदि  इस  विलम्ब में

 है  ।  मुझे खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  यह  शरणार्थियों  का  कोई  दोष  न  हो  और

 उस  वचन  की  नहीं  हू  ।  उन्हों  ने  यह  स्थितियां  उन  के  वश  से
 बाहर  रही  तो

 साफ़  साफ़  कहा  था  कि  तीन  साधन  होंगे
 ऐसे  मामलों  पर  भी  विचार  किया  जाना

 —frara वह  धन  जो  हमें
 चाहिये  ।  जिन  व्यक्तियों  के  दावों  का

 पाकिस्तान से  प्राप्त  हो  सकेगा  और  सरकार

 का  अंशदान  ।  उस  समय  यह  बात  भी  साफ़
 करण  नहीं  हो  सका  S,  उन्हें  भी  यह  मुआवज़ाਂ

 दिया  जाना  चाहिये  और  उन्हें  पुनर्वासित

 साफ़  कहीं  गई  थी  कि  सरकार  का  अंशदान  किया  जाना  चाहिये  |  हमारी  यह  प्रवक्ता

 काफ़ी  अधिक  होगा  जिस  से  शरणार्थियों
 है  कि  इन  प्रविधियों  को  उन  के  मार्ग  में

 बाधक
 को  होगा  |  परन्तु  इस  पुस्तक को

 नहीं  बनना  चाहिये  ।

 पढ़ने  से  ऐसा  प्रतीत  होता  हूं  कि  अब  मुख्य

 रूप  से  निष्क्रिय  सम्पत्ति  ही

 वितरित की  जायेगी  सरकार  को  इस  बात  की  चिन्ता  नहीं

 होनी  चाहिये  कि  धन-संग्रह  कम  हो  जायेगा

 अब  माननीय  मंत्री  कहते  हैं  कि  यदि  और  मुआवज़ा  घट  जायेगा  क्योंकि

 हम  नये  दावों  पर  ध्यान  देते  हें  तो  इस  मामले  यदि  wae  निष्क्रात्त  सम्पत्ति  ही  बांटी  जाती

 में  और  विलम्ब  होगा  ।  खेद  है  कि  राष्ट्रपति  तो  यदि  कुछ  सौ  व्यक्ति  और  सम्मिलित

 के  पिछले  चार  अभिभाषणों  में  grate  और  कर  लिये  जाते  तो  उस  का  प्रभाव

 मुआवज़े  की  इस  समया  का  भी  उल्लेख
 जियों  पर  ही  पड़ेगा  न  कि  सरकार

 पर  ।

 सरकार  कुछ  और  तो  देने  जा  नहीं रही  है  ।

 यह  मान  लिया
 था  और

 कहा  भी  था  कि  यह  सरकार  को  इन  दावों  को  ले  लेने  में
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 किसी  प्रकार  की  हिचकिचाहट  नहीं  होनी  होना  चाहिये  ।  सरकार  की  आलोचना

 चाहिये  |  इसलिये  की  जा  सही  हे  कि  उस  ने

 थियों  का  मानसिक  पुनर्वास  करने का  प्रयास

 दूसरी  बात  यह  उठती  है  कि  क्या
 नहीं  किया  है  ।  शरणार्थियों  में  बहुत  अधिक

 इस  से  मुआवजे  के  भुगतान '  में  विलम्ब  हो

 जायेगा  ?
 इस  विलम्ब  को  भी  टाला  जा

 घबराहट और  बेचैनी  फेली  हुई
 ।  हम

 लोगों को  इस  बात  का  हिसाब  लगाने
 सकता  ह  ।  यदि  यह  सम्पत्ति  अनुपात

 तथा  दावे  तैयार  करने  कि  हम  क्या  कुछ

 वितरित  की  जानी  तो
 दो

 या  तीन
 करोड़

 पाकिस्तान  में  छोड़  आय  बहुत  समय  लगा
 रुपये  अलग

 रखे  जा  सकते  और  बाक़ी
 किन्तु  उस  का  परिणामਂ  क्यां  निकला  है

 ?

 बचे  हुए  धन  को  वितरित  किया  जा  सकता

 2
 a

 ।  इस  प्रकार  यह  अन्तरिम  म  इवज़े  का  हो  सकता हैँ  कि  कुछ  व्यक्तियों ने  झूठे

 भूगतान  चालू  रह  सकता  हूं  ।  अन्तिम  मुआवजा  दावे  किये  परन्तु  इस  बात  से  इन्कार  नहीं

 अभी  तक  नहीं  आया  है  ।  अतः  विलम्ब भी  किया  जा  सकता  कि  सब  दावों  को  रद्दी  की

 टाला  जा  सकता  है  और  इन  व्यक्तियों  को
 टोकरी  में  डाल  दिया  गया  था  ।  उस  कृत्य  में

 भी
 सम्मिलित  किया  जा  सकता  है  |

 सरकार  दारणाधियों के  घावों  पर  नमक  का  काम  किया

 को  इस  में  कोई  हानि  नहीं  होगी  ।  यदि  हम
 था  ।  निस्सन्देह  सरकार  ने  उस  घाव  को  भर  ने

 को  पाकिस्तान  से  अपने  हिस्से  का  कुछ  धन
 के  लिये  बाद  में  बहुत  कुछ  परन्तु

 प्राप्त  हो  सकता  तो  बहुत  अच्छा  होता ।  थियों  के  दिल  म॑  फिर  भी  दुख  ।  मेरे एक

 हमारी  सरकार  जो  अंगदान  दे  रही  है  वह  दारणार्थी  मित्र  जो  विभाजन  के  पश्चात्
 भी  बहुत  थोड़ा  हे  ।  कहने  को  तो  यह  अंशदानਂ

 अच्छा काम  कर  रहे  किन्तु  फिर  भी  सदा
 ९०

 करोड़  रुपये  का  परन्तु  वस्तुतः  यहँ
 दुखीਂ  रहते  हैं  ।  में  उन्हें  एक  डाक्टर के  पास  ले

 इतना  नहीं  रह  गया  है  ।  अन्त  में  में  फिर  से
 गया  जो  शरणार्थी  नहीं  था  ।  उस  डाक्टर  ने

 यह  दुहराता  हूं  किं  उक्त  प्रकार  के  मामलों
 कहा  यह  बीमारी  सब  शरणार्थियों को  है  ।  में

 को  भी  इस  अधिनियम  में  सम्मिलित  कर
 ने  उस  से  कहा  कि  यह  तो  आराम  से  रहते  हैं

 लिया  जाना  चाहिये  ।
 और  इन  को  विभाजन  के  कारण  कोई  विशेष

 हानि  नहीं  हुई  है
 ।

 डाक्टर  महोदय  ने  कहा  कि

 श्री  डी०  सी०  शर्मा  आप  को  पता  नहीं  हे  कि  विभाजन  के  कारण

 जब  a  प्रतिकर  योजनाਂ  ara  इनਂ  दरबारियों  को  कितना  मानसिक  और

 की
 जो  इतनी  सुन्दर  रूप  में  छपी  हुई  आत्मिक  आघात  पहुंचा  है  ।  आप  को  केवल

 पढ़ता  हूं  तो  मुझे  यह  देख  करें  आइये  आर्थिक  पुनर्वास  ही  अपितु  उन  का

 होता  हू  कि  सरकार  ने  पुनर्वास  का  जो  काय  मानसिक  पुनर्वास  भी  करना  चाहिये  ।  इस

 उठाया  उस  का  सार  ही  गलत  पृष्ठ १०  दिशा  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  और

 कहा  गया  हूँ  कि  पुनर्वास  का  आशय  त्याज्य  द्वारा  किये  wa  काय  की  सराहना  के

 आर्थिक  दृष्टि  से  विस्थापित  व्यक्तियों  और  लिये  कोई  भी  इमरती  अपने  स्थान  से  उठ  कर

 अन्य  राष्ट्रों  के  बीच  किसी  प्रकार  का  कोई  नहीं  बोला  है  ।  कुछ  किया जी
 =

 अन्तर  न  रहने  देने  के ह  |  यह  वक्तव्य  रहा  वह  उचित  दिशा  म  न

 नीय  किन्तु इस  में  आधी  सचाई है  ।  किया  जानें  के  नहीं

 निस्सन्देह  आधिक  पुनर्वास  की  आवश्यकता  रखता  हूं  ।  माननीय  मंत्री  ने  इस  पुस्तिका  के

 परन्तु  दरबारियों  का  मानसिक  पुनर्वास  भी  पृष्ठ  ५  पर  कहा  हू  कि
 मानवीय  सहायता  के
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 डी०  सी०

 साथ
 यह  काय  किया  जाना  चाहिये  ।  परन्तु  मे  से  प्रसन्न  हं  कि  माननीय  मंत्री  ने  ऐसा  विधेयक

 उन  से  पूछूंगा  कि  उन्हों  ने  इस  विधेयक  में  कहां  प्रस्तुत  किया  जिस  से  इस  प्रकार  धोखा

 तंक  मानवीय  सहृदयता  से  काम  लिया  है  |
 खाने  वाले  व्यक्तियों  का  कुछ  बचाव  हो

 उन  के  दावे  ay  कर  लिये  तथा  जिन
 यह  विधेयक  प्रशासन  की  कमियों  तथा

 अदूरदर्शिता  तथा  उचित  योजना
 लोगों  ने  उन  को  ग़लत  पर  चलाने  का

 प्रयत्न  किया  उन्हें  दण्ड  मिलना  चाहिये  ।
 भौर  उचित  सुविधाओं  की  कमी  को  ढकने  के

 इस  सदन  के  सभी  सदस्यों ने  इस  बात  पर
 लिये  रखा  गया  है

 ।
 सरकार  पर्याप्त  मात्रा  में

 दावा  अधिकारी  नियुक्त  नहीं  कर
 ज़ोर  दिया  हूं  कि  दावों  की  अवधि  बढ़ा  देनी

 इसलिये  में  माननीय  मंत्री  से  निवेदन
 और  दावों  की  पड़ताल  के  लिये  उस  के  पास

 पर्याप्त  seat  नहीं  थे  इसलिये  सरकार  करूंगा  कि  वहू  इस  पर  मानवीय  सहृदयता

 ने  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  ह  ।  में  समझता
 से  विचार  करें  तथा  इस  निवेदन  को  स्वीकार

 कर  लें
 ।

 और  भी  दूसरे  बहुत  से  मामले हैं
 हूं  कि

 कई
 बार  बुराई  से  भी  अच्छाई  उत्पन्न

 हो  जाया  करती  क्योंकि  जिनਂ  शरणार्थियों
 श्री  गिडवानी ने  भी  कहा  हू  कि  उन की  ओर

 के  दावों  की  पड़ताल  नहीं  की  गई  है  .  .  .  .
 के  कुछ  शरणार्थी  पाकिस्तान at  निष्काशन

 नीति  के  कारण  भारत  में  आ  रहे  हें  ।  जब

 श्री  एम०  एस०  शभपादस्वामी  :
 वे  यहां  अपना  घर  समझ  कर  आ  रहे

 बुराई  अच्छाई  को  भगा  भी  सकती  है  ।  तो  हमें  उन  को  स्थान  देना  चाहिये  |  अतः

 माननीय  मंत्री  को  इन  अप्रत्याशित  wast श्री  डी०  सी०  दार्मा  :
 बुराई

 अच्छाई  को
 भगा  सकती  परन्तु  सदन  के  के  लिये  भी  कुछ  उपबन्ध  चाहिये  |

 इस  ओर
 अच्छाई  बहुत जो  बुराई को  दूर

 में  समझता  हूं  कि  पाकिस्तान at
 निष्काशन

 कर  देगी
 |

 वहू  अच्छाई  इस  रूप  में  होगी  कि  नीति  के  कारण  यह  गब्र जन  चलता

 कुछ  दावों  की  पड़ताल
 की

 जायेगी  |  और  कुछ  और  बन्द  नहीं  इसलिये  हमें  उसकी

 लम्बित  निर्णयों  पर  पुर्नविचार  किया  निष्काशन  नीति  का  शिकार  होनें  वाले

 और  शरणार्थियों  को  कुछ  लाभ  शरणार्थियों  के  लिये  अवश्य  उपबन्ध  करना

 ही  होगा
 ।

 परन्तु  यह  अच्छाई  यहीं पर  समाप्त  चाहिये  ।  में  अधिक  कुछ  नहों  कहूंगा
 और

 नहीं  हो  जानी  चाहिये  ।  म  माननीय  मंत्री  से  न  ही  शिकायत  करना  चाहता  हुं  ।  माननीय

 निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  बात  का  ध्यान  मंत्री  ने  पुनर्वास  विभाग  को  सरपंच  बताया

 रखें  ।
 हू  तथा  अपने  आप  को  उस  का  न्यासधारी

 कहा  हँ  ।  में  पंचायत  राज  में  विश्वास  रखता

 देश  में  ऐसे  अनेकਂ  व्यक्ति  जो
 सो  यह  अच्छी  बात है  ।  किन्तु  उन्हें  इस

 थियों  को  उन्  के  दावों  का  करवाने  के  साथ  डाक्टर  भी  बनना  चाहिये  और

 का  धोखा  दे  कर  उन  से  रुपये  ले  लेते  हें  और  दारणार्थियों  के  दुखों  को  दूर  करना

 उन्हें  ग़लत  मागं  पर  चलाते  हैं  ।  मेरे  अपने

 सगर  में  एक  साबुन  बनाने  वाले  व्यक्ति  के
 जिन  के  लिये  सरकार  ने  इतना  काम  किय

 साथ  ऐसा  ही  हुआ  है  ।  ऐसे  सेकड़ों  और  हू
 ।
 शरणाधियों को  अधिक  सुविधायें  दी

 हजारों  शरणार्थी  जो  अनपढ़  जिनहें  जानी  ताकि  उन  के  दुख  हल्के  हो

 विधि  wer  नियमों  का  ज्ञान  नहीं  और  सकें  और  वे  प्रसन्नता  तथा  आराम  के  साथ

 वे  इस  प्रकार  धोखा  खा  जाते  हैं  ।  में  इस  जीवन  व्यतीत कर  सकें  ।
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 बाबू  राम  नारायण
 ः AS  नए  है नरी  बाश  २५  या  २६  महीने  का  जो  समय  गया

 पश्चिम  )
 :

 में  बोलना  चाहता  हूं  ।  था वह  कम  नहीं  है  ae  कहीं  कहीं  पर  तो  इस
 कि

 श्री  ato  ato  देशपांडे  खड़  अवधि का  met  होना ही  था  ।

 मेरा  विश्वास  है  कि  सामान्यता सभी

 सभापति  महोदय  :  प्रत्येक  सदस्य  को  दावे  दायर  किये  जा  चुके  हें  ।  हमारे  पास

 पाकिस्तान &  safe नहीं  हैं  ।  हमारा बोलते  का  अवसर  नहीं  दिया  जा  सकता  |

 इस  रफ्तार से  हमारा  कार्य कभी  समाप्त  कोई भी  दावा  अधिकारी  पाकिस्तान  जाकर

 नहीं  होगा  ।  में  पहले  ही  देखता  हूं  कि  as
 यह  प्रमाणित  नहीं  कर  सकता  है  अमुक

 दोहराये  जा  रहे  हें  ।  व्यक्ति
 के  पास  सम्पत्ति है  waar  नहीं

 इस  बात  की  गारंटी  कौन  दे  सकता  है  कि
 श्री  ए०  पी०  जैन  :  श्री  सभापति  महोदय  ।

 झूठ  दावों  कीਂ  बाढ़  नहीं  जायेगी ।  समाज  में
 चर्चा  करते  समय  माननीय  सदस्यों  ने  जो

 संग्रह
 बेईमान  मनुष्य  रहते  हें  ।  मेरा  विचार

 समितियां  दी
 हें

 उत  के  लिये  में  उन  का  भारी

 है  कि  दावों के  लिये  अनुमति  देने  का
 हुं  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि

 wea
 माननीय  अभिप्राय  है  भ्रन्तरिम  मुआवजा  योजनाओं  की

 सदस्यों  ने  भ्रन्तरिम  योजना  की  मेरी  भूमिका  समाप्ति  करना  मेरे  लिये  इस  ale का  बढ़ाना
 से  कई  बार  उद्धरण  दिये  हें  ।  बार  बार  यह

 असम्भव है
 कहा  गया  है  कि  पुनर्वास  की  समस्या  मानवीय

 समस्या  है  कौर  इसी  दृष्टि  से  इस
 का  a

 ने  जो  कुछ  कहा  उस  में  काफी  बल

 हल  em  उचित  है  ।  जब  से  में  ने  कार्य  किया  है
 ।  लेकिन इस  में  प्रिय  विभिन्न  दृष्टिकोण  भी

 उस  में  भले ही  यत्र  तत्र  भूलें हो  गई  सम्मिलित हें  किसी  भी  योजना  को  कार्यान्वित

 में  ईमानदारी  से  यह  सकता  हुं  कि  में  ने
 करते  समय  स्थाई  तलों  का  होना  अवश्यक

 इस  समस्या  को  मानवीय  समस्या  ही  समझा  है  ।  हमारे पास  कुछ  प्राक्कलन हें  र  हम

 है  alc  प्रस्तुत  विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  समय  इन्हीं  के  प्राकार पर  काम  कर  रहे  हें  ।  में

 यह  वचन  नहीं  दे  सकता  कि  सरकार  कुछ मानवीय  विचारधाराओं  ही  मेरे  सामने  थीं  ।

 are  अ्रनुदाय  देगी  ।  सरकार  की  नीति  की

 श्राप  अपने  भाषण  में  घोषणा  पहले  ही  की
 जा  चुकी  है  ।

 मुख्य  सुझावਂ  रखे  थे  कौर  दूसरे  सदस्यों  ने

 महोदय  पीठासीन  हुए
 जो  कुछ  कहा  वह  श्राप  के  सुझावों  की  टीका

 मात्र  थी  ।  यहां  दो  मामले  श्र  रखे  गये  हैं  दूसरी  बात  श्राप  ने  भ्र वधि

 अ्र्धात  ३१  ate  PEXR  के  पश्चात्‌  दावे  निश्चित  करने  के  सम्बन्ध  में  कही  है  ।  में

 दायर  करने  वाले  व्यक्तियों का  क्या  होगा  जानता  हूं  कि  अवधि  निश्चित  करना  एक

 शौर  बाद  प्लान  वाले  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  दृष्टि  से  कानून  का  स्वच्छंद  राज  है  ।  लेकिन

 में  क्या  किया  जायेगा  ।  में  नहीं  कह  सकता  कि  सामाजिक  दृष्टि  से  इस  के
 झपने  लाभ

 भी

 कोई  व्यक्ति  नहीं  बचा
 है

 जिस  ने  ३१  @  tart  को  मालूम  होगा  कि  हम  ने  जो

 FEAR  तक  अपना  दावा  दायर  नहीं  अध्यादेश  जारी  किया  है  इस  में  एक  महीने  की

 किया  हो  ।  लेकिन  जब  हमें  लाखों  व्यक्तियों  के  अवधि दी  गई  थी  ।  यह  एक  nat  की  अ्रंवधि

 मामले  निबटाना  है  तो  हमें यह  काम  किन्हीं  १८  फरवरी को  समाप्त  हो  गई  ।  हम  ने  प्रस्तुत

 सिद्धान्तों  के  झ्राघार  करना  होगा  ।  विधेयक  के  लागू  होने  की  तिथि  के  area  से

 मेरा  निवेदन है  कि  दावे  दायर  करने  के  लिये  एक  महीने की  शारवती कौर  दे  दी  है  ।
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 अवधि  निश्चित  कर  देने  का  अभिप्राय  ऐसा  करने  का  कोई  अधार  नहीं  है और  माननीय

 यह  नहीं  था  कि  हम  किन्हीं  व्यक्तियों  को  इस  सदस्य  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि  ag  इसे  वापस

 से  वंचित  करना  चाहते  थे  ।  यदि  हम  प्रविधि

 निश्चित नहीं  करते  हैं  तो  कुछ  व्यक्ति  ही

 faa  होंगे  at  दावों  को  दायर  करने  में
 सरदार  हुक्म  fag  :  यह  विचार  मानवीयताਂ

 देरी  करने  के  कारण  अधिकांश  व्यक्तियों  को  पूर्ण  नहीं  है
 ।

 घाटे  में  रहना  पड़ेगा
 ।

 श्री  अचिंत  राम  ने  एक  उपाध्यक्ष महोदय  :  wet  यह  है  कि  1

 बात  देहातों  के  मकानों  के  विषय  में  कही  है  ।  व्यक्ति  )

 मुझे यह  कहते  हुए  दुःख  होता  है  कि  aft  EXo  के  अन्तर्गत  लम्बित  कुछ  कार्यवाहियों

 श्राचित राम ने ने  देहातों के  मकानों  के  सम्बन्ध  के  जारी  रखे  जाने  तथा  तत्सम्बन्धी  विषयों

 में  एक  ही  पहलू की  कौर  देखा  है  ।  उन्हों  ने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 कहां  कि  २०,०००  रु०  से  कम  मूल्य  वाले  किया  जाये  पी

 पाकिस्तान  स्थित  मकानों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  स्वीकृत  न्र

 दावों  प्रमाणित  नहीं  किया  गया  तथा

 लोगों के  प्रति  हमारा  व्यवहार  सख्ती  का
 खण्ड  २--

 श्री  एन०  एल०  जोशी

 रहा है  ।  वह  इस  बात  को  भूल  गये  हैं  कि

 पंजाब  में  इस  भ्रांत  जिन  मकानों  की  कीमत  श्रीमान्‌  उपाध्यक्ष  मेरा  संशोधन

 इसे  प्रकार  है  :
 FF, FEE  रु  १५  का  €  पा०  अ्रथवा  उस

 से  कम  है  वे  उन  व्यक्तियों को  दिये  गये  हैं  जो  पृष्ठ  १  में  पंक्ति  १४  के  पश्चात्‌  fara-

 २०,०००  रु०  से  कम  कीमत  के  मकान  लिखित  जोड़  दिया  जाये

 छोड़  भराये  जब  हम  ने  अर्द्ध  स्थायी  वेतन  “
 (iii)  any  claim  dismis-

 किया तो  उस  art  की  समस्त  कृषि  की  भूमि  800  which sed  for  default

 कौर  २०,०००  रु०  से  कम  कीमत  के  देहातों  could  not  be  restored  on  legal

 के  मकानों  को  ए  भाग  हीਂ  रखा  गया  |
 e.g, and  technical  grounds

 यदि  यह  निर्णय  किया  जाता  है  कि  परिश्रमी  non,  presentation
 of  the  resto-

 पंजाब  के  मकानों  को  जिन  का  मूल्य  २०,०००  ration  application  within  the

 से  अधिक  है  प्रमाणित  किया  जाये  तो  इस  तरफ  time  prescribed;

 ग

 के  वे  सब  मकान  जिन  का  २०,०००

 से  कम  है  उन्हें  अपने  वर्तमान  श्रधिकर्ताओं  से  “(3)  कोई  दावा  किसी  भूल

 के  कारण  रह  कर  दिया  गयाਂ  श्र  जिसे
 ले  लिया  जायेंगी  are  दोबारा  नये  सिरे  से

 प्रादेशिक  अधिकारों  पर
 व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  |  इस  सब  का  क्या  लाभ

 वैधानिक  या

 जैसे  कि  नियत  समय  के  अन्दर  उचित
 होगा  ।

 एक  प्रणाली  निर्धारित कर  ली  गई  है

 श्र  जैसा  लाला  पचित  राम  ने  मेरी  पुस्तिका
 ठहराने  के  प्रार्थना  पत्र  के  प्रस्तुत  न  होने  के  कारण

 से  उद्धरण  दिया  है  कि  मकान  का  मुआवजा
 उचित  नहीं  ठहराया  जा  सका  ह

 आप  को  एक  बार  मिल  गया  है  प्रौढ़  कब  दूसरी

 बार  नहीं  मिल  सकता  |  wat  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  बहुत

 तक  विधेयक  को
 प्रवर  समिति

 के
 कुछ  विचार  रा  और  यह  कहा  गया  कि

 यूपी  करने  का  net  है  मेरा  निवेदन  है  कि  कई  मामले  ऐसे  भी  हूँ  कि  जहां  पर  बावजूद
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 इस  के  कि  उन  लोगों  ने  wt  दावे  पेशा  कर  उन  के  हक  पर  विचार  किया  जाय  ।  उन  को

 परन्तु  दावे  पेदा  करने  के  बाद  भी  कई  कारणों  मौका  दिया  जाना  चाहिये  कि  वह  सरकार  के

 सामने  अपने  हक  को  सिद्ध  कर  सकें  ।  इस  के से  उन  दावों को  वह  सरकार  के  सामने  साबित

 नहीं  कर  सके  ।  उन  में  एक  कारण  यह  भी  अतिरिक्त एक  वजह  भी  है  भ्र वह यह वह  यह

 हो  सकता है  कि  जो  दावे  उन्हों
 ने

 पेशा
 किय  है  कि  जहां तक  इन  शरणार्थियों का  सवाल

 है  ये  शरणार्थी कोई  अपने  नहीं  बने  । उन  दावों  की  सुनवाई  इसलिये  नहीं  हो  सकी  कि

 वह  सरकार  के  सामने  हाजिर  नहीं  हो  यहां  की  राजनीतिक  स्थिति  के  कारण  ही

 कौर  इसलिये  उन  के  दावों  पर  विचार नहीं  वह  शरणार्थी  बने  हैं  ।  यह  एक  ata  सवाल  है

 हो  सका  |  प्यार  उन  दावों  को  शासन के  सामने  जिस  को  कि  सरकार  हल  करना  चाहती  है

 फिर  से  प्रस्तुत  करने  की  इजाज़त  नहीं  दी  गई
 at  बहुत  सहानुभूति  के  साथ  हल  करना

 यह  निश्चित  है  कि  उन  दावेदारों के  चाहती है  ।  के  जितने  भी  दारणार्थी

 दावों  की  सुनावाई  कहीं  होने  की  गुंजाइश  वह  पर का  बहुत  wear  हैं  ।

 नहीं  रहेगी  प्रो  जो  हक  उन  को  हासिल  होने  परन्तु
 जब

 हम  उन  के  हकों  के  सम्बन्ध  में

 चाहियें  वह  उन  को  हासिल  नहीं  हो  सकेंगे  ।  सोचते  हें  तो  यह  बात  हमारे  सामने  प्रमुख

 यह  संशोधन  बहुत  ज़रूरी  है  ।  उन  सब  रूप
 से  भारती है

 fe
 उन

 के
 दावे  प्रस्तुत

 दरणार्धियों  यह  हक  दिया  जाना  चाहिये  तो  हुए  मियाद
 के  सवाल

 की

 वजह  से  या  उन  के  गैर  हाजिर  होने की fe ae  ऐसे  दावों  को  सरकार  के  सामने

 पेदा कर  सकें  |  सवाल  यह  जाता  है  कि  वजह  से  वह  दावे  यदि  सरकार  के  सामने

 अगर  उन्हों  ने  अपने  दावे  के
 साबित  नहीं  किये  जा  सके  तो  यह  बहुत  जरूरी

 हो  जाता  है  कि  सरकार  उन  के  दावों  पर प्रस्तुत नहीं  किये  या  श्रेणियां  नहीं  जेसा

 कि  मिनिस्टर  साहब  ने  फरमाया  है  कि  उन  विचार  करे  ।  उपाध्यक्ष

 को  पेश  HL  देनीं  सो  उन  का  क्या
 मेरा  ड्राप  के  जरिये  मिनिस्टर  साहब

 aaa  निवेदन  है  कि  वह  इस  संशोधन
 यह  भी  हो  सकता  है  कि  उन्हों  ने  समय  के  अन्दर

 रिवीजन  की  अर्जियां  भी  नहीं
 दी

 लेकिन
 को  मंजूर  करें  ।

 उन  का  दावा
 तो

 वह  कुछ  श्री  ए०  पी०  जन  जनाब

 पाने  के  तो  हकदार  हें  ।  तो  जहां  तक  इन्सानियत
 में  ने  इस  सम्बन्ध  में  पहले  ही  कह  दिया  है  कि

 का  तकाज़ा  जहां  तक  fe  उन  के  हक  का

 सवाल  यह  बात  बड़ी  ज़रूरी  हो  जाती है

 दफा  ५(१)  बी० में  इस  के  काफी

 गुंजाइश  रखी  गई  है  ।  ऐसे  मामलों  पर  जिन  में
 कि  उन  को  हर  हालत में  मुआवजा  मिलना

 बहुत  हानि  हुई  हो  गौर  किया  जा  सकता
 चाहिये  ।  wr  बीच  में  कोई  कानून भ्राता  है

 में  समझता  हुं  कि
 इस  संशोधन  की  कोई

 अर
 यह  कहा  जाता  है  कि  जो  मियाद का  कानून

 आवश्यकता नहीं  है  श्र  इसे  में  मंजूर  नहीं
 बना  उस  मियाद  के  अन्दर  वह  ऐसा  नहीं  कर  सकता  |
 कर  सके  इसलिये  उन  का  दावा नहीं  टिक

 तो  इस  तरह  का  ख्याल  ठीक  नहीं  कहा  जा
 इस  के  पश्चात्  श्री  एन०  एल०  जोशी

 दावों पर  जरूर  सरकार को

 सकता  |
 यह  बहुत  जरूरी  है  कि  इस  तरह  के  अपना  संशोधन  प्रस्ताव  सदन  की  TAT

 से
 वापिस  लिया  ।

 विचार  करना  चाहते
 ।

 में  ने  जो  यह

 संशोधन  प्रस्तुत  किया है  वह  इसी  गरज़
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  २  में  कोई

 से  किया  है  ।  यह  बहुत  जरूरी  बात  है  कि  धन  नहीं है  ।
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 wet  यह  है  कि  :  श्री ए०  पी०  जैन  :  में  प्रस्ताव करता
 ~

 २  विधेयक  का  रंग  बने  ही  हूं  कि
 :

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  पृष्ठ  ३,  पंक्ति १४  में

 खण्ड  २  विधेयक  का  अंग  बना  लिया  गया  ।  के  स्थान पर
 लिखिये  ।

 3,-- खण्ड  ३  विधेयक  का  at  बना  लिया  गया  ।

 पंक्ति  २२.
 “

 shall  be (i)
 V——  का  प्रमाणीकरण  madeਂ  लिया  दाऊद

 संशोधन  प्रस्तुत  fea  गय
 हटा  दिये  जायें  |

 पृष्ठ  cf  पंक्ति  ३४  में
 (ii)  पंक्ति  २३  —‘without

 (  )
 के  स्थान  पर

 giving  the  person  concernedਂ

 रखिये  ।
 व्यक्ति  को  दिये  ह्  शब्दों  के

 स्थान  पर  ‘‘shall  be  made  without
 २  पंक्ति  ४१.  fit

 giving  themਂ  दिये  बिना
 andਂ  समझता

 के  स्थान  पर  fit  butਂ  बनाया  जायेंगी
 ी

 )  शब्द  रखे  जायें  ।

 पंडित  ठाकर  दास  भागंव  :  में  इस  खण्ड समझता  हुं  किन्तु  रखिये  है  17]

 पर  बोलना  चाहता  हं  ।

 पृष्ठ  (i)  पंक्ति  ४२

 be  made’  ase
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  सदन

 के
 समक्ष

 हटा  दिये  जायें
 संशोधन  प्रस्तुत  कर  दूंगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  ने  ये  संशोधन  प्रस्तुत
 (ii)  पंक्ति  ४३  personਂ

 किये  |
 के  बाद  be

 madeਂ  जायगा |  आदिष्ट  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव
 :

 जनाब  डिप्टी

 |  | कीजिये  |  |  स्पीकर  चन्द  बातें  जो  मिनिस्टर

 साहब  खिदमत  में  जज  की  गई
 —[at  to  पी०

 उन  में  से  एक  के  सॉल्यूशन  के  लिये  उन्हों ने

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  :  ऐसे  तरीके  से  हमारे  सामन  सजेशन  दिया  है

 खण्ड ४  संशोधित  रूप  में  विधेयक का
 जो  में  समझता  हुं  कि  उसारे  हाउस  को

 मंजूर  होगा
 |

 वह  यह  है  कि  जो  साहब  आयन्दा sit  बना  लिया  जाये  |

 यहां  पर  उन  के  वास्ते

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।.  जो  इस  बिल  में  रखने  की  हूं  जा इरा  नहीं  लेकिन

 खण्ड  ४,  संशोधित  रूप  विधेयक  का
 एसा  किया  जा  सकता  जसा  कि  आनरेबल

 मिनिस्टर  साहब  ने  '  कि  एक
 aa  बना  लिया  गया  |

 करोड़  था  ज्यादा  रकम  उन  के  वास्ते

 खण्ड  -कई  मामलों  में  पुनरीक्षण  कम्पेनसेशन
 के  लिये  श्रलाहिदा  रखी  जावे

 कराने  का  विशेष  भर  अगर वह  at  होने से  बच  जावे
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 तो  एक  साल  या  दो  साल के  बाद  फिर  लोगों  किया  कौर  इस  की  लिसानी

 किया म  वह  डिस्ट्रीब्यूटर की  सकती है  ।  से

 इतन  अरसे  के  वास्ते  उन  लोगों  के  लिए  ताकि  are  केसेज  में  इंसाफ  हो  सके  ।  में

 जो प्राचीन  जा  सकता  है  |  निहायत  श्रवन  से  श्री  करना  चाहता  हूं  कि

 आयन्दा  ग्रीन  वाले  हें  ।  जिन  लोगों  के  लिये  अ्रफसरान  को  खुदहाडें  केसेज  नहों  मिल

 यह  तजबीज  की  गई  इस  एहतमाम  पर  लेकिन लोगों  को  मालूम  है  कि  उन  का  केस

 कि  ag  में  समझता  हूं  कि  यह  उन  कितना  हाड  है  ।  तो  कोई  दरख्वास्त  दे

 के  निहायत  माकूल  है  कौर  हाउस  वह  किसी  तरह  से  टाइम  बाद  की  प्रविधि

 की  खिदमत में  में  भ्रम  करूंगा कि  वह  इस  से  तो  में  श्री  कि  Tar

 तजवीज़  को  उसी  स्पिरिट  में  लें  और  क़बूल  कहना  स्ट्रीक्टली  विपिन  ला  (  ठीक

 करें  ।  तो  afer  जो  आनरेबल  मिनिस्टर

 साहब  का  मंशा  उस  के  मुताबिक  वह

 नहीं  होगा  ।  इस  लिय  में  अरज  करूंगा  कि  वह
 दूसरी  बात  जो  उन्हों  ने  बला  ५  के

 मुताल्लिक  फरमाई  वह  यह  है  कि  उन्हों  ने
 इंस्ट्रक्शन  के  जरिये  या  fray  कौर  तरह

 इस  के  भ्रमर  ऐसी  रियायत  ज़रूर  रखें  जिस  से
 यह  रखा है  कि  सुभ्रा  are  अफसरानों को

 अख्तियार  दिया  गया  है  कि  वह  ऐसे  हाड
 कि  लोग  जा  कर  अरपना  केस  कह  ग्रोवर

 उन  की  दरख्वास्त  पर  अफर  चाहे  जो  भी
 केसेज में  जिन  का  कि  जिक्र  किया  गया

 उन  के  ऊपर  गौर  करें  ।  में  एक  छोटी  सी
 हुक्म  मुझे  उस  के  बारे  में  कोई  उज्

 नहीं  लेकिन  जो  हों  केसेज  हो  उन  में  जरूर
 बात  करना  चाहता  हुं  कौर  वह  यह  है  कि

 ला  की  प्रक्रिया  fan  जस्टिस  करने
 वह  इस  को  लिबरली  इंटरप्रैट  करें  ।

 के  वास्ते  बनाई  जती  वरना  बलेकस्टन

 के  मसले  पर  प्रोसीज्योर  ऐसा  नहीं  बनना  इस  कम्पेनसेशन  के  बारे  में  में  ज्यादा

 चाहिये  किसी  तरह  की  बेइन्साफी  कोई  जज  करना  नहीं  चाहता  ।  बाद  में  वक्‍त  होगा

 कर  सकें  ।  इस  जीवन के  मातहत  में  अदब से  और  मौका  अवगत  तो  दर्ज  करूंगा  |

 उन  की  खिदमत  में  प्रज्  करूंगा  कि  वह  इस  को  अ्रानरेबल  मिनिस्टर  साहब  ने  मौका  बे  मौका

 तबदील  न  करना  चाहें  कौर  हमारे  भ्रमेंडमेंट  हमको  इसके  बारे  में  उम्मीदें  भी  दिलाई  कि  इस

 को  कबूल  न  करना  चाहें  तो  न  करें  ।  लेकिन  के  बारे  में  इंसाफ  किया  जायेगा  ।  लेकिन

 सुभाष  ate  को  इस  तरह  से  डिस्ट्रक्टली  इंटर  भ्रानरेबल  मिनिस्टर  साहब  की  ताकत  में

 प्रेट  न  करें  ।  मगर कोई  जितने  थोड़े  रिसोर्सेज  उन  के  मुताबिक

 आदमी  किसी  wae  के  पास  दरख्वास्त  दे  पुरी  ताकत  ward  प्राण  इंडिया को  हासिल

 अर
 वह  प्रफेसर  उस  दरख्वास्त को  मंजूर  नहीं  गवर्नमेंट  इंडिया  को  पूरी  शक्ति

 करे
 या  न  इस

 से  गरज़
 न

 रखते  हासिल  नहीं  है  जो  पूरा  रिलीफ  हर  शख्स  को

 अगर उस  अ्रफसर  के  इल्म  में  यह  चीज़  दे  सके  ।  मे ंने  आनरेबल  मिनिस्टर  साहब  की

 खिदमत में  एक  पुराने  बिल  के  ae झा  जाये कि  ag  इन जस्टिस का  केस

 जिस  में  गलती  हुई  तो  उस  केस  में  जस्टिस  किया  था  कि  यहां  के  लोगों  के  लाखों  रुपय

 उन होनी  चाहिये  :  इस  के
 लिये  ae  सेक्युलर  SOL:  ज़िम्मे  रह  गया  जो  कि

 या  कोई  ऐसी  हिदायत  जारी  होनी  चाहिये  पाहिडताज्ञ  उन्हों
 ने

 कहा  कि  उन
 के

 केसेज  को  भी  देखेंगे  ।  लेकिन  राज  तक  उन  के जिस  में  कि  इस  का
 लिबरल

 इंटर  इरिटेशन

 724  PSD
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 (afea  ठाकुरदास

 केसेज  को  देखने  की  नौबत  नहीं  आई  ।  who  are  minors
 ”

 एक  लाख  गरीब  आदमी  इन  में  से  दी
 Noy)

 (  जो  ह  )  शब्द  रखे

 ऐसे  हें  कि  जिन  को  न  जमीन  ही  मिली  अर  जाय  |

 न  मकान  ही  झर  न  फृग्रावजं
 -न  ए०  पी०

 वह  बहुत  ही  गरीब  थे  ।  उन  के  साथ  भी

 कुछ  नहीं  किया  गया  ।  मूवेबल  प्रापर्टी  जो  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  कि  :

 हम  ने  पाकिस्तान  में  छोड़ी  उस  कोई  खण्ड  ६,  संशोधित  रूप  दिधेप्रक  का

 मुकाबला  उस  प्रॉपर्टी  से  नहीं  हो  सकता  जो  रंग  बना  लिया  जाय  ।

 मुसलमान  लोग  यहां  छोड़  कर  गये  |  में  अब  प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना  |
 इन  पुरानी  तमाम  बातों  को  ताजा  नहीं  करना

 खण्ड  ६,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का
 श्राप  ने  जो  कुछ  अब  उसी  के  सिलसिले

 में  दिया  है  में  श्री  करूंगा  कि  जितना  लिबरली
 न्  बना  लिया  गयो  |

 श्राप  इस  तमाम  चीज  को  कर  सकें  वह
 खण्ड  ७  से  १२  विधेयक  के  अंग  बता

 लिये  गये  । कर  ate  जितना  लिबरल  श्राप  इस  को

 प्रेम  कर  सकें  वह  करें  ।  नवीन  खण्ड  १३--(  १९५४  के  अध्यादेश

 श्री  ए०  पी०  जेन  :  जो  बात  मेरे  दोस्त
 का

 पंडित  ठाकुर दास  भागने  ने  कही है  हम  संशोधन  प्रस्तुत  ्  कि
 पृष्ठ

 ४

 इस  पर  पूरा  ख्याल  रखेंगे  कौर  जितनी  पंक्ति  ३७  के  निम्न  जोड़ा  जाय  ।

 ज्यादा  से  FaTaT  सहूलियतें  हम  दे  सकेंगे

 “13.  Repeal  of  Ordinance
 वह  देन  की  कोशिश  करेंगे

 3  of  1954.--(1)  The  Displaced

 इस  के  बाद  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  Persons  (Claims)  Supplemen-

 tary  Ordinance,  1954  (3  of प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  जो  स्वीकृत  हुए  ।

 1954)  is  hereby  repealed.
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह  है  कि  :

 (2)  Notwithstanding  such
 खण्ड  4,  संबोधित  रूप  विधेयक  का

 अंग  बना  लिया  जाये  ।  repeal  anything  done  or  any

 action  taken  in  the  exercise  of
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना  ।

 any  power  conferred  by  or

 खण्ड  d,  संबोधित  रूप  विधेयक  का  under  the  said  Ordinance  shall

 aq  बना  लिया  गया  |  be  deemed  to  have  been  done

 or  taken  in  the  exercise  of  the
 खण्ड  ६-(समझौता  पदाधिकारियों  की

 powers  conferred  by  or  under
 शक्तियां

 this  Act,  as  if  this  Act  were

 संशोधन  प्रस्तुत किये  गये  :  in  force  on  the  day  on  which

 पृष्ठ  ३,  पंक्ति  ३६  कौर  ३७,में  per-  such  thing  was  done  or  action

 son  who  is  a  minorਂ  was

 व्यक्ति  जो  श्रल्पव्यस्क  के  स्थान  Jain]



 ह रे९  विस्थापित  व्यक्ति  २३  फरवरी  १९५४  अनुपूरक  विषयक  Co

 [*  ३.  १९४४  के  भ्र ध्या देश  ३  का  निरसन  :  श्री  ए०  पी०  जैन
 :

 में  प्रस्ताव

 करता  हूं  कि  :

 (१)  विस्थापित  व्यक्ति  ) *  संशोधित  रूप  में  पारित  किया

 च् पूरक  2eyuv  (2eyr  का

 का  इस  स्थल  पर  निरसन  किया  जाता  है  |
 उपाध्यक्ष  चापते  या

 सहारन  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 (२)  ऐसे  निरसन  के  होते  हुए  भी  हम्ना

 ~  lat उक्त  भ्र ध्या देश  के  भ्र घिन  अथवा  उसके  द्वारा
 सश  ॥  मत  रूप  में  पारित  किया

 प्रदत्त  अ्रधिकार  के  प्रयोग  में  हुई

 अथवा  की  गई  कार्यवाही  को  इस  भ्र धि नियम

 में  उन  माननीय  सदस्यों  को  बोलने  की के  अधीन  इसके  द्वारा  प्रदत्त  अधिका रों

 के  प्रयोग  में  इस  प्रकार  किया  गया  अथवा  अनुमति  दूंगा  जिन्हों  dont  तक  चर्चा  में

 gat  समझा  जायगा  जसे  कि  यह  अधिनियम  भाग  नहीं  लिया है  ।

 उस  दिन  लागू  हो  रहा  हो  जिस  दिन  ऐसी
 श्री  at  जो०

 बात  हुई  प्रथवा  ऐसी  ही  की  गई  1]
 उपाध्यक्ष  बहुत  थोड़े  ही  दादों  में

 Uo  पी०  में  इस  विषय  पर
 इस

 कारण  से  बोलना  चाहता

 नवीन  खण्ड  १३  विधेयक  का  नग  बना
 हूं  कि  इस  विधेयक  से  बहुत  से  लोगों  के

 करण  में  श्राशाश्ों का  निर्माण  होता  है  |
 लिया  गया  ।

 बहुत  वर्षों  से  रिफ्यूजी  के  भ्रन्त:करण  में  यह

 आ्राद्या  निर्माण  हो  रही है  कि  हम  को  कुछ
 खण्ड  १  विधेयक  का  अग  बना  लिया  गया  |

 मुआवजा  मिलेगा  |
 यहां

 यह
 एक

 सुन्दर

 नाम  किताब  भी  are  है  जिस  में  मोहिनी  देवी  की

 बड़ी  मोहक  कथा  भी  अर  अ्रात्म  चरित्र

 संशोधन  प्रस्तुत  हुजरा  का  भी  कुछ  भाग  इस  में  दिया  गया  है  ।

 (२)  पुष्ट  शिक्षक  यह  देखने  के  पश्चात्  बहुत  लोगों  के  हृदय  में

 nuanceਂ  के  स्थान  पर  यह  आदि  हो  रही  है-एक  लाख  तक  शौर  दस

 लिखिए  |  लाख  रुपये
 तक  के

 fort  सब
 इस  में

 दिये

 -न  ए०  पी०  हुए  हैं,-कि  हम  को  पैसे  मिलने  वाले  हैं  ।  में

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बदन
 यह  है  कि

 :
 अभी  इस  कारण  यह  कह  रहा  हूं  शर  शरणार्थी

 भाइयों  को  बतलाना  चाहता  हूं  यह
 नाम  त  रूप  विधेयक

 सब  पढ़ने  के  बाद  मेरे  हृदय  में  एक  सुभाषित
 का  अग  बना  लिया  जाय  बी  के

 है
 दत

 दोहा  याद  जाता  जिस  में  कहा

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 रे
 चातक  सावधान

 मनसा  मित्र
 क्षण  श्रुति

 बहनों  safest  गाने  .  ,  .।””
 पूरा  नाम  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का

 अंग  बना  लिया  गया
 चातक  पक्षी  को  कहा है  कि  वह  बादलों

 प्रधघिनियम  सुत्र  विधेयक  का  अंग  बना  की  तरफ  देखता है
 कौर  समझता  है  कि

 लिया  गया  |
 बारिश  होगी  ate  उसे  पानी  मिलेगा  ।  में
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 श्री  ato  जो०

 बताना
 चाहता  हूं  कि  आकाश  में  AY  बादल  लेकिन  सिन्ध  सरहद  ate  बहावलपुर

 alt हैं  वह  सब  एक  सरीखे नहीं  होते  हें  ।  के  जो  शरणार्थी  भाये  बहावलपुर  के  लोगों
 कोई

 बादल  होता  है  जो  बारिश  करता  है  को  कहा  जाता
 है

 कि  पैप्सू  में  रहना  चाहियें
 शौर

 कई  ऐसे  बादल  होते  हैं  जो  गरजना  करते  चुनांचि वह  वहां  रहना  चाहते हैं  ।  लेकिन यह  सब

 arma में  किसी का  बोलना  सुनना भी  होते  हुए  भी  दोनों  पंजाब  के  लोगों  को  तो
 नहों  चाहते  हें  परन्तु  वरसते  नहीं  ।  इसी  वास्ते  पेप्सू  में  जमीन  दी  जाती  लेकिन  बहावलपुरियों
 ain  कहा  है  को  पप्पू  में  जमीन  नहीं  दी  जाती

 इस  प्रकार  से  उन  सब  के  साथ  अन्याय

 पच्यासी  तस्य  तस्य  मा  रही  देना  ।
 हो  रहा  कौर  श्राप  की  यह  जो  सरकार  की

 जिस  जिस  को  देखते  हो  उन  के  art  न्द्रीय  वचन  इतनी  बड़ी  मशीनरी  बनी  हुई  म  समझता

 न  कहों  हूं  कि  उन  का  इस  प्रॉबलम  को  हल  करने  में

 हयूमन  एप्रोच  नहीं  है  बल्कि  प्रोपंगेंडिस्ट

 इस  वासते  मझे  कहना  कि  श्रन्तर्कालीन
 एं प्रो च  प्रचारकों  का  एप्रोच  है  ।  म॑  तो  समझता

 जो  योजनायें  हें  इन  से  भी  किसी  का  खास
 हूं  कि  इस

 के  लिये
 श्राप

 को
 एक

 हयूमन  एप्रोच
 हित  ऐसा  में  नहीं  समझता  हुं  ।  ग्रामीण

 अपनाना  चाहिये  |  शौर  सरकार  को  इस  प्राब्लम

 लोगों  की  भूमि  के  बारे में  में  परसों  ही
 को  हल  करने  के  लिय  प्रश्न  पास  से  भी  रुपया

 गया  था  :  वहां  राजपुरा म  खच  करने  में  संकोच  नहीं  करना  चाहिये  ।

 के  बहुत  से  लोग  मझे  मिले  ।  में  ने  वहां  देखा  कि
 पुरुषार्थियों  की  समस्या  अप  तभी  सफलतापूर्वक

 छोट  घर  लोगों  को  मिले  हं  ।  किस  तरह  हल  कर  सकत ेहूं  जब  श्राप  इस
 को

 वह  लोग  पाकिस्तान  से  यहां  कार  यहां  फिटिंग  पर  ale  सरकार  को  हमारे

 आन ेकें  बाद  किस  तरह  के  मकान  उनको  मिले हैं  परिपाटियों  की  सहायता  के  लिये  अरपन  पास

 प्रौढ़  उन  की  कितनी  कीमत  लगाई  गई  है  से  दो  सौ  करोड़  रुपये  देने  के  लिये  तयार

 २८००  रुपये  eLoo  रुपय  में  वह  मकान
 हो  जाना  चाहिये  ate  उस  अतिरिक्त  धन

 मिल ेहें  जिन  मकानों के  बनाने में  सात
 ~  राशि के  लिये  am  देश  से  मांग  करिये

 सौ  या  आठ  सौ  रुपये  से  अधिक  नहीं  लग  सकते  और  शीघ्र  से  शीघ्र  उन  के  नागर  की  प्रदायी

 थे  ।  फिर  हम  को  कहा  जाता  है  कि  जल्दी  का  जो  प्रश्न  उस  को  हल  करिये  ।
 मुझ

 जल्दी  विधेयक  को  स्वीकार कर  नहीं
 पता  नहीं  है  कि  इस  प्रकार के

 भ्रन्तकलीन

 तो इस  में  देरी  होगी  ।  मुजफ्फरनगर के  योजनायें  कब  अमल  में  करायेंगी  प्रौढ़  कसे

 लोग  परसों  मेरे  पास  कराये  उन्हों  ने  बताया  कि
 जायेंगी  ।  इस  के  अलावा  इस  योजना  में  जो

 किस  तरह  उन  के  साथ  बर्ताव  होता  है  किराये  और  छोटी  छोटी  बातों  का  जहीर  उनका  में

 के  बकाये  के  लिये  उन  को  गिरफ्तार  किया  गया
 भी  समर्थन  करना  चाहता  हूं  ।  मेरा  विरोध

 हैं  प्रौढ़  उन  का  सामान  कुक  रहे  |
 इस  सम्बन्ध में  केवल  इतना है  कि  इस  योजना

 अफसर  एक  बात  कहता  है  को  बड़ा  लम्बा  किया  जा  रहा  है  तर  यह

 और  कलक्टर  दूसरी  बात  कहते  र्स  तरह  कोई  निश्चय  भ्र भी  नहीं  gat  हूं कि

 से  उन  को  कोई  काम  नहीं  हमारे  भाइयों  को  उन  के  मुहाविरे  का  पैसा

 फिर  यह  कहा  जाता  है  कि  हम  कब  देना  निश्चय  तो  मेरी  समझ

 उन  को  मुआवजा  घर  जमीन दी  ।  में  शायद  हो  गया  लेकिन कुछ  देना  नहीं



 CCE ४४३  विस्थापित  व्यक्ति  २३  फरवरी  १९५४  naga  विधेयक

 ag  farsa  gare  ।  इस  दृष्टि  से  इस
 को

 लम्बा
 य्रौर  ज्यादा  इस  प्रकार  की  श्रन्तर्कालीन

 कर  रहे  हें  और  इस  योजना  में  भी  आप  योजनाओं  उनको  और  ज्यादा

 इस  प्रकार  की  रुकावटें  ला  रहे  हें  जिस  से  बाद  इस्टेट  न  करे  ।

 मंडराने  वालों  के  र्थ्य  जिन,के  ara  अज्ञान  माननीय  सदस्यों उपाध्यक्ष  महोदय

 उन  को  पता  न  लगने  के  कारण  या  अाफिस  को  दूसरी  में  सम्मिलित  होना  हैँ  |

 की  गलती के  कारण  यहां  रखें  नहीं  गये  मेरा  विचार  ह  कि  प्रस्तुत  विषय  पर  काफी

 उनको  ग्रुप  इस  में  शामिल  करने  की  सुविधा  चर्चा  हो  चुकी हे  |
 देने  को  तेयार  नहीं  ह  ।  इस  से  यह  भी

 किए  पी०  जेन  :  मझे  अब  कुछ
 मालूम  पड़ता  है  कि  शायद  पेसा  मिलने  वाला

 इसीलिए  यह  स्ट्रिक्ट नेस  बर्ती  जा  रही  है
 और  नहीं  कहना  मझे  जो  कुछ  कहना

 में  कह  चुका  |

 लेकिन  फिर  डर  होता  है  कि  पैसा  भी  मिलने

 वाला  नहीं  है  ate  सख्ती  भी  हो  रही  है  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 :

 सरकार  की  इस  नीति  के  कारण  लोगों  के  संशोधित  रूप  पारित

 हृदय  में  एक  इरिटेशन  पेदा  हो  रहा  है  ।  किया  जाये ।*ਂ

 यहां  संसद्‌  में  तो  हमारे  मंत्री  महोदय  पर  प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 बधाई  की  वर्षा  होती  लेकिन  रेफ्यूजीज

 इस  के  ब  सदन  की  बैठक कालोनी  में  जहां  में  घूमता  वहां  में  उन  से

 व्यापक  असन्तोष  ही  देखता  ।  wea  a  में  २४  १९५४  के  दो  बज  तक

 सरकार  से  यह  प्राथेना  करूंगा  कि  आप  अब  के  लिये  स्थगित  हो  गई  ।
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